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भाग 2 --- अनुभाग 1 
PART II - SECTION 1A 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 
No. 


नई दिल्ली , शुक्रवार , 21 अगस्त , 1998/ 30 श्रावण, 1920 ( शक ) 
NEW DELHI , FRIDAY , AUGUST 21, 1998 / SRAVANA 30, 1920 (SAKA) 


खिंड XXXIV 
L VOL XXATY 


L 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप 

में रखा जा सके । 
Soparate Paging is given to thig Part in order that it may be filod do 

a separate compilatlon : 


विधि , चाय और कंपनी कार्य मंत्रालय 

( विधायी विभाग ) 
नई दिल्ली, 21 अगत, 1998 / 30 श्रावण, 1920- ( शक ) 
( 1 ) दि एन्टी -हाईजैकिंग ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1994 ; ( 2 ) दि सप्रेशन प्राफ 
अनलाफुल ऐक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी प्राफ सिविल एविएशन ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1994 ; 
( 3) दि इण्डस्ट्रियल अवेलपमेंट बैंक आफ इंडिया ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1995 ; 
( 4) दि कन्जर्वेशन आफ फारेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग एक्टि 
विटीज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1996 ; ( 5 ) दि देहली डेवेलपमेंट ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 
1996 ; ( 6 ) दि इनकम-टैक्स ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1997 ; ( 7) दि पोर्ट लॉज 
( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1997 ; ( 8 ) दि नेशनल हाईवेज लॉज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1997%; 
( 9 ) दि ललित कला अकादमी ( टेकिंग प्रोवर पाफ मैनेजमेंट ) ऐक्ट , 1997 ; 
( 10 ) दि नेशनल कमीशन फार सफाई कर्मचारीज ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1997 ; 
ऐक्ट , 1997 ; ( 11) वि एप्रोप्रिएशन ऐक्ट , 1997 ; (12 ) दि एप्रोप्रिएशन 
( नं० 2) ऐक्ट, 1997; ( 13) दि एप्रोप्रिएशन ( वोट प्रान अकाउन्ट ) ऐक्ट , 1997%3; 
( 14 ) दि नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथारिटी ऐक्ट , 1997 ; ( 15 ) दि 
एप्रोप्रिएशन ( रेलवेज ) नं० ३ ऐक्ट , 1997 ; ( 16 ) दि एप्रोप्रिएशन (नं . 3 ) 
ऐक्ट , 1997 ; ( 17) दि राइस -मिल्लिग , इन्डस्ट्री ( रेगुलेशन ) रिपील ऐक्ट , 1997 ; 
(18) वि सीमेन्स प्रोविडेन्ट फण्ड ( अमेडमेंट ) ऐक्ट , 1997 ( 19) दि वाइस 
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fGSFCH OPTA 14C , 1997 ; ( 20 ) festa anti (itaun 974 TFYMTTĒT ) 
( prgfupaffet # TT TTH ) fat, 1997 ; 7 ( 21) fer fram 
गांधी नेशनल भोपन यूनिवर्सिटी ( अमेंडमेंट ) ऐक्ट , 1997 के निम्नलिखित हिन्दी 
अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा 
ufufua , 1963 ( 1963 HT 19 ) atETET 5 398TT ( 1) U18 
( क ) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे : -- 


MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 

(LEGISLATIVE DEPARTMENT) 


New Delhi, August 21, 1998 / Sravana 30 , 1920 ( Saka ) 


The following translations in Hindi of the ( 1 ) Tho Anti -Hijacking 
(Amendment) Act , 1994 ; (2 ) The Suppression of Unlawful Acts 
Against Safety of Civil Aviation (Amendment) Act, 1994 ; (3 ) The 
Industrial Development Bank of India (Amendment) Act, 1995 ; (4 ) 
The Conservation of Foriegn Exchange and Prevention of Smuggling 
Activities (Amendment) Act, 1996 ; (5 ) The Delhi Development 
(Amendment ) Act , 1996 ; (6 ) The Income tax (Amendment) Act, 
1997 ; (7 ) The Port Laws (Amendment) Act , 1997 ; (8 ) The National 
Highways Laws ( Amendment) Act, 1997 ; (9 ) The Lalit Kala 
Akademi( Taking Over of Management) Act , 1997; ( 10 ) The National 
Commission for Safai Karamcharis (Amendment) Act, 1997 ; (11) 
The Appropriation Act , 1997 ; (12) The Appropriation (No. 2 ) 
Act, 1997 ; (13) The Appropriation (Vote on Account) Act, 1997 ; 
(14 ) The National Environment Appellate Authority Act , 1997 : 
(15) The Appropriation (Railways ) No. 3 Act, 1997 ; ( 16 ) The 
Appropriation (No. 3 ) Aot,- 1997 ; ( 17) The Rice-Milling Industry 
(Regulation ) Repeal Act , 1997 ; (18 ) The Seamen s Provident Fund 
(Amendment) Act, 1997 ; ( 19) The Vice- President s Pension Act, 
1997 ; (20) The Dock Workers ( Regulation of Employment) 
(Inapplicability to Major Ports ) Act, 1997 ; and (21) The Indira 
Gandbi National Open University (Amendmont) Act, 1997 are hereby 
published under the authority of the President and shall be deomed 
to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (a ) of 
sub -section ( 1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 
( 19 of 1963) 
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- 


- 


- 
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यान- हरण निवारण ( संशोधन ) 

अधिनियम, 1994 
( 1994 का अधिनियम संख्यांक 39 ) 


[ 29 जून , 1994 ] 


यान-हरण निवारण अधिनियम , 1982 

का और संशोधन 
करमे के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
भधिनियमित हो : 


___ 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम यान- हरण निवारण ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1994 है । 


संक्षिप्त नाम और 
प्रारम्भ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में 
भधिसूचना द्वारा, नियत करे । 


1082 का 65 


2 . यान- हरण निवारण अधिनियम , 1982 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त : 


. . 
का अन्तःस्थापन । 


पित की जाएगी , गया है ) धारा , 1982 की (जिसे 


1974 का 


2 


" 5क . ( 1 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हुए 
भी , इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधि 
सूचना द्वारा, दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अधीन किसी पुलिस अधिकारी 
द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियों केन्द्रीय 
सरकार के किसी अधिकारी को प्रदान कर सकेगी । 


की पाक्तियों का 
प्रदान किया जाना । 


( 2 ) पुलिस के सभी अधिकारियों और सरकार के सभी अधिकारियों 
से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता 
है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के निष्पादन में , उपधारा ( 1 ) में 
निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों की सहायता करें । " । 


3. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अन्तः 

नई धाराओं 
स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :- - 

6क , 6 और 6ग 

का अन्त : स्थापन । 
" 6क . ( 1 ) राज्य सरकार , शीघ्र विचारण का उपबंध करने के अभिहित न्याया 
प्रयोजन के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र । 
में अधिसूचना द्वारा , ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए , जो अधिसूचना में 
विनिर्दिष्ट किए जाएं , किसी सेशन न्यायालय को अभिहित न्यायालय के रूप 
में विनिर्दिष्ट करेगी । 


सय । 


1974 का 2 


( 2 ) बंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हुए भी , 
अभिहित न्यायालय , यथासाध्य , दिन प्रतिदिन के आधार पर विचारण 
करेगा । 

6 . ( 1 ) दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते 
हुए भी , 


1974 का 2 


अभिहित न्याया 
लय द्वारा विचार 
णीय अपराध । 


( क ) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 6क की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा ही 
विधारणीय होंगे ; 
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1974 का 2 


( ख ) जहां ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीम 
किसी अपराध का अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए 
जाने का संदेह है , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की 
उपधारा ( 2 ) या उपधारा ( 25 ) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के 
पास भेजा जाता है , वहां वह मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभि 
रक्षा में निरोध , जैसा वह ठीक समझे, जहां ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक 
मजिस्ट्रेट है वहां कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के 
लिए और जहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट है यहां कुल 
मिलाकर सात दिन से अनधिक अवधि के लिए प्राधिकृत कर सकेगा : 


परन्तु जहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट - - 

(i) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रीति से भेजा 
जाता है , या 


( ii ) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की 
ममाप्ति पर या उससे पूर्व किसी समय , 


यह विचार करता है कि ऐसे व्यक्ति का निरुद्ध रखना अनावश्यक 
है , वहां वह ऐसे व्यक्ति को उस अभिहित न्यायालय को , जिसे 
अधिकारिता है, भेजने का प्रावेश करेगा ; 


( ग ) अभिहित न्यायालय , खण्ड ( ख ) के अधीन अपने पास 
भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा 
जो वह मजिस्ट्रेट , जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है, 
ऐसे मामले में दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 167 के अधीन 
अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में , जो उस धारा के अधीन उसके पास 
भजा गया है, प्रयोग करता । 


1974 का 


2 


( घ ) अभिहित न्यायालय , इस निमित्त प्राधिकृत यथास्थिति , 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए 
किसी परिवार के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त 
को बिचारण के लिए सुपुर्द किए जाने के बिना कर सकेगा । 


( 2 ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते 
समय अभिहित न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न 
किसी ऐसे अपराध का भी जिमसे अभियुक्त उसी विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता , 
1973 के अधीन आरोपित किया जा सकता है , विचारण कर सकेगा । 


1974 का 2 


मभिहित न्याया 
लय के समक्ष 
कार्यवाहियों में 
संहिता का लागू 
होना । 


6ग , इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय , बंड 
प्रक्रिया संहिता , 1973 के उपबंध अभिहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों 1974 का 2 
को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन 
करने वाले व्यक्ति को लोक अभियोजक समता जाएगा । " । 


नई धारा 
का अंतस्थापन । 


4. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत : स्थापित 
की जाएगी , अर्थात् : -- 


1974 का ? 


जमानत के बारे 
में उपबन्ध । 


क . ( 1 ) दण्ड प्रक्रिया सहिता , 1973 में किसी बात के होते 
हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त 
कोई व्यक्ति , यदि वह अभिरक्षा में है तो , जमानत पर या अपने स्वयं के 
बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि -- 


( क ) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के पावेदन का विरोध 
करने का अवसर न दे दिया गया हो ; और 
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( ख ) जहा लोक अभियोजक ऐसे पायेदन का विरोध करता है 
वहां, न्यायालय का यहं समाधान हो जाता है कि यह विश्वास 
करने के लिए युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी 
नहीं है और उससे, जब कि वह जमानत पर है, कोई अपराध किए 
जाने की संभावना नहीं है । 


1974 का 


2 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर 
निर्बन्धन दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बधन के अतिरिक्त है । 


1974 का 2 


( 3 ) इस धारा में की कोई बान दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 की 
धारा 439 के अधीन जमानत के बारे में उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों पर 
प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी । " । 


T 10क 


5. मूल अधिनियम की धारा 10 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त: 
स्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 


का अन्त स्थापन । 


100 , धारा 4 या धाग 5 के अधीन किसी अपराध के अभियोजन धारा 4 और 
में , यदि यह माबित कर दिया जाता है कि , - 

धारा 5 के अधीन 

अपराधों के बारे 
( क ) अभियुक्त के कठजे में से कोई प्रायुध , गोलाबारूद या में उपधारणा । 
विस्फोटक बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण 
है कि इसी प्रकार के प्रायुध , गोलाबारूद या विस्फोटक ऐसे 
अपराध के किए जाने में उपयोग में लाए गए थे; या 

( ख ) ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में कर्मी दल या 
यात्रियों पर मल के प्रयोग , बल की धमकी या किसी अन्य प्रकार 
का अभिनास दिए जाने का साक्ष्य हैं , 


तो अभिहित न्यायालय , जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित नही कर दिया 
जाता है, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है । "। 


अनुभाग 1क ] 
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सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य 
दमन ( संशोधन ) अधिनियम , 1994 

( 1994 का अधिनियम संख्यांक 40 ) 


[ 29 


जून, 1994 ] 


सिविल विमानन सुरक्षा विधिविपक्ष कार्य दमन 
अधिनियम , 1982 का मौर संशोधन 

करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के पैतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल विमानन सूरक्षा विधिविरुख संक्षिप्त नाम 
कार्य दमन (संशोधन ) अधिनियम , 1994 है । । 

और प्रारम्भ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार , राजपत्र में अधि 
सूचना द्वारा नियत करे । 


1982 का 66 


का 


2 . सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम , 1982 धारा 2 
की ( जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 की उपधारा ( 1 ) सशा 

संशोधन । 
के खंड ( ख ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा । अर्थात : -- 


1934 का 22 


( ख ) “विमानपत्तन " से वायुयान अधिनियम , 1934 की धारा 2 
के खंड ( 2 ) में यथापरिभाषित कोई विमान - क्षेत्र अभिप्रेत हैं : । 


3. मुल अधिनियम की धारा 3 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत : स्थापित नई धारा 30 का 
की जाएगी, अर्थात् : - - 

अंत :स्थापन । 


( 1 ) जो कोई , किसी विमानपत्तन पर विधिविरुखतया और विमानपत्तन पर 
साशय किसी युक्ति , पदार्थ या आयुध का उपयोग करते हुए :- - 


अपराध ॥ 


( क ) हिंसा का ऐसा कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को 
घोर उपहति कारित होने या उसकी मृत्यु होने की संभावना है, या 


( ख ) किसी विमानपत्तन पर किसी वायुयान या सुविधा को नष्ट 
करता है या उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है या विमान 
पतन की किसी सेवा को भंग करता है , 


जिससे उस विमानपत्तन पर सुरक्षा संकटापन्न होती है या संकटापन्न होने 
की आशंका है वह आजीवन कारावास से वंटित किया जाएगा और जुर्माने 
से भी पंडनीय होगा । 


( 2 ) जो कोई, उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी अपराध को करने 
का प्रयत्न करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है उसके बारे में 
या समझा जाएगा कि उसने ऐसा अपराध किया है और उसे ऐसे अपराध 
के लिए उपबंधित दंड दिया जाएगा । " । 


[ भाग 2 


- 


. - - 


- - . _ 


- - 


- - 
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नई धाराएं 5क 4. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धागएं अंत: 
5ख , 5ग और स्थापित की जाएंगी, अर्थात् : 
5ष का अंत : 
स्थापन । 


अन्वेषण प्रादि की 
पाक्तियों का 
प्रदान किया 
जाना । 


" 5क . ( 1 ) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते 1974 का 2 
हुए भी , इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए , केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा , दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 के अधीन किसी पुलिस अधि 
कारी द्वारा प्रयोक्तव्य गिरफ्तारी, अन्वेषण और अभियोजन की शक्तियां 
केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी को प्रदान कर सकेगी । 


( 2 ) पुलिस के सभी अधिकारियों तथा सरकार के सभी अधिकारियों 
से यह अपेक्षा की जाती है और उन्हें इस बात के लिए सशक्त किया जाता है 
कि वे इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए 
गए किसी प्रादेश के उपबंधों के निष्पादन में उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट केन्द्रीय 
सरकार के अधिकारी की सहायता करें । 


अभिहित 
न्यायालय । 


5ख . ( 1 ) राज्य सरकार, शीघ्र विचारण का उपबंध करने के 
प्रयोजन के लिए , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र 
में अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनि 
विष्ट किए जाएं , किसी सेशन न्यायालय को भाभिहित न्यायालय के रूप 
में विनिविष्ट करेगी । 


1974 का 2 


( 2 ) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हुए भी 
अभिहित न्यायालय , यथासाध्य , दिन - प्रतिदिन के आधार पर विचारण करेगा । 


ग . ( 1 ) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हुए 1974 का 2 


अभिहित न्यायालय 
द्वारा विचार 
णीय अपराध । 


भी - - 


- ( क ) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध धारा 5ख की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट अभिहित न्यायालय द्वारा ही 
विचारणीय होंगे ; 


1974 का 


2 


( ख ) जहां ऐसा कोई व्यक्ति , जो इस अधिनियम के अधीन किसी 
अपराध का अभियुक्त है या जिसके द्वारा अपराध के किए जाने का 
संदेह है, वंड प्रक्रिया संहिता , 1973 की धारा 167 की उपधारा 
( 2 ) या उपधारा ( 24 ) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट के पास 
भेजा जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट , ऐसे व्यक्ति का ऐसी अभिरक्षा में 
निरोध , जैसा वह ठीक समझे , कुल मिलाकर पन्द्रह दिन से अनधिक 
अवधि के लिए , जहां ऐसा मजिस्टेंट न्यायिक मजिस्ट्रेट है और कुल 
मिलाकर सात विन से अनधिक अवधि के लिए जहां ऐसा मजिस्ट्रेट 
कार्यपालक मजिस्ट्रेट है , प्राधिकृत कर सकेगा : 


परन्तु जहां ऐसा मजिस्ट्रेट यह समझता है कि -- 


( i ) जब ऐसा व्यक्ति उसके पास पूर्वोक्त रूप से भेजा 
जाता है या 


( ii ) उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति 
पर या उससे पूर्व किसी समय , 


ऐसे व्यक्ति का निरोष अनावश्यक है यहाँ वह ऐसे व्यक्ति को अभि 
हित न्यायालय के पास भेजने का आदेश कर सकेगा ; 


अनुभाग 1 
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. 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


. .. . . . 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - - - -- - -- 


( ग ) अभिहित न्यायालय , गाड ( स ) के अधीन उसके पास 
भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा 
जो वह मणिरट्रेट , जिसे मामले के विचारण की अधिकारिता है, ऐसे 
मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के अधीन 
किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में , जो उसके पास उस धारा 
के अधीन भेजा गया हो , प्रयोग करता ; 


1974 का 


? 


( घ ) अभिहित न्यायालय , इस निमित्त प्राधिकृत , यथास्थिति , 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किए गए 
किसी परिवार के परिशीलन पर उस अपराध का संज्ञान अभियुक्त को 
विचारग के लिए सुपुर्द किए बिना कर सकेगा । 


( 2 ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते 
समय अभिहित न्यायालय , इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न 
किसी अपराध का भी जिससे अभियुक्त उसी विचारण में दंड प्रक्रिया संहिता , 
1973 के अधीन पारोपित किया जा सकता है, बिचारण कर सकेगा । 


1874 का 


2 


1974 का 2 


54 . इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय , दंड किसी अभिहित 
प्रक्रिया संहिता , 1973 के उपबंध अविहित न्यायालय के समक्ष कार्यवाई न्यायालय के 
को लागू होंगे और अभिहित न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन समक्ष कार्य 
करने वाले ठक्ति को लोक अभियोजक समझा जाएगा । " । 

वाहियों को 
संहिता का लागू 

होना । 
5. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित नई धारा 6क 
की जाएगी , अर्थात् : 

का अंतःस्थापन । 


1974 का 2 


" क . ( 1 ) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 में किसी बात के होते हुए 
भी , इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई 
व्यक्ति , यदि वह अभिरक्षा में है तो जमानत पर या अपने स्वयं के बंधपत्र 
पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक कि : - - 


जमानत के बारे 
में उपबंध । 


( क ) लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन 
का विरोध करने के लिए कोई अवसर न दे दिया गया हो ; 


( ख ) जहां लोक अभियोजक ऐसे आवेदन का विरोध करता है , 
(पह 

न कराध करता है 
और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि यह विश्वास करने 
के लिए यक्तियुक्त प्राधार हैं कि वह ऐम अपराध का दोषी नहीं है 
पौर उमसे, जब कि वह जमानत पर है कोई अपराध किए जाने की 
संभावना नहीं है । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर 
निबंधन दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि 
के अधीन जमानत मंजूर किए जाने पर निबंधन के अतिरिक्त है । 


1074 का 


2 


1974 का ? 


( 3 ) इस धारा में की गई कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की 
धारा 439 के अधीन जमानत की बाबत उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों 
पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी । " । 
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मई धारा9 
का अंत :स्थापन । 


6 . मूल अधिनियम की धारा 9 के पश्चात् निम्नलिखित धारा मंत: स्थापित 
की जाएगी , अर्थात् : - - 


" क . धारा 3 , धारा 3क और धारा 4 के अधीन किसी अपराध 
के अभियोजन में यदि यह साबित कर दिया जाता है कि : 


धारा 3, धारा 
उक और धारा 
4 के अधीन 
पपराधों के बारे 
में उपधारणा । 


( क ) अभियुक्त के कब्जे से आयुध , गोला - बारुद या विस्फोटक 
बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि 
इसी प्रकार के प्रायुध , गोलाबारूद या बिस्फोटक ऐसे अपराध के 
किए जाने में प्रयोग में लाए गए थे ; या 


( ख ) इस बात का साक्ष्य है कि ऐसे अपराध के किए जाने 
के संबंध में अभियुक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा की थी , 


तो अभिहित न्यायालय , जब तक इसके प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया 
जाता है यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है । " 
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भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
( संशोधन ) अधिनियम , 1995 
( 1995 का अधिनियम संख्यांक 5 ) 

[ 25 मार्च, 1998 ] 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम , 1984 

का मोर संशोधन 
करने के लिए 


अधिनियम 


भारत गणराज्य के छियालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : - - 

1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक संक्षिप्त नाम पोर 
( संशोधन ) अधिनियम , 1995 है । 

प्रारम् । 
( 2 ) यह 12 अक्तूबर, 1994 को प्रवृत्त हुप्रा समझा जाएगा । 

2 . भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की ( जिसे इसमें धारा , 2 का 
इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 के खंड ( घ ) के स्थान पर संशोधन । 
. निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : 


1964का 18 


1956 का 1 


(घ ) " प्रौद्योगिक वित्त निगम " से कंपनी अधिनियम, 1956 के 
अधीन बनाया गया और रजिस्ट्रीकृत भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
लिमिटेड अभिप्रेरा है । । 


3 . मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी धारा 4 के स्थान 
जाएगी , अर्थात : 

पर नई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


" 4 . ( 1 ) विकास बैंक की प्राधिकृत. पूंजी दो हजार करोड़ रुपए प्राधिकृत पूजी । 
होगी जो प्रत्येक दस सपए के एक अरब पचास करोड़ पूर्णत : समावस्त 
साधारण शेयरों और धारा 4 ( 3 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
दस रुपए के पचास करोड़ पूर्णतः समादत्त मोचनीय अधिमानी शेयरों में 
विभाजित होगी । 


( 2 ) विकास बैंक , समय- समय पर , साधारण अधिवेशन में संकल्प 
द्वारा प्राधिकृत पूंजी को पांच हजार करोड़ रुपए से अधिक रकम तक 
बढ़ा सकेगा, जिसमें उतनी संख्या में साधारण शेयर और मोचनीय अधिमानी 
शेयर होंगे, जितने वह ठीक समझे । " । 


4. मूल अधिनियम की धारा 4क की उपधारा ( 2 ) का लोप किया धारा 4क का 
जाएगा । 

संशोधन । 


5. मूल अधिनियम की धारा 4ख के पश्चात् , निम्नलिखित धाराएं अन्तः नई धारा 4ग , 
स्थापित की जाएंगी, अर्थात् - 

धारा 4प और 
धारा 47 का 

अंतःस्थापन । 
" 4ग . ( 1 ) विकास बैंक की सात सौ तिरपन करोड़ रुपए की पुरोधृत पूंजी । 
परोधृत पूंजी भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ( संशोधन ) अधिनियम , 
1995 के प्रारम्भ के ठीक पहले केन्द्रीय सरकार में पूर्णत . विनिहित और 
उसके द्वारा प्रतिश्रुत हैं , ऐसे प्रारम्भ पर , प्रत्येक वस रुपए के पचहत्तर करोड़ 
तीस लाख साधारण शेयरों में विभाजित होगी । 
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( 2 ) बोर्ड , समय - समय पर विकास बैंक की पुरोधृत साधारण पूजी में 
ऐसे व्यक्तियों को और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जो बोर्ड अवधारिस 
करे , शेयरों के आबंटन द्वारा , वृद्धि कर सकेगा : 


परन्त पुरोघत साधारण पूंजी में कोई भी वृद्धि , ऐसी रीति से नहीं 
की जाएगी जिससे कि केन्द्रीय सरकार किसी भी समय विकास बैंक की 
पुरोधृत साधारण पूंजी का इक्यावन प्रतिशत से कम धारण करे । 


शेयर पूंजी को 
घटाना । 


4घ . ( 1 ) विकास बैंक , शेयरधारकों के साधारण अधिवेशन में 
पारित संकल्प द्वारा किसी भी रीति से अपनी शेयर पूंजी को घटा मकेगा । 


( 2) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना , 
शेयर पूंजी निम्नलिखित द्वारा घटाई जा सकेगी - - 


( क ) ऐसी शेयर पूंजी की बाबत जो समादत्त नहीं की गई है , 
अपने साधारण शेयरों में से किसी पर दायित्व को नियवपित करके या 
कम करके ; 


( ख ) अपने साधारण शेयरों में से किमी पर दायित्व को या तो 
निर्यापित करके या कम करके या उसके बिना कोई ऐसी समादत्त शेयर 
पूजी को रद्द करके जिसकी हानि हो गई है या जो उपलब्ध मास्तियों 
के बिना है ; या 


( ग ) अपने साधारण शेयरों में से किसी पर दायित्व को 
या तो निर्वापित करके या कम करके या उसके बिना किसी ऐसी 
समादत्त शेयर पूंजी को चुका कर, जो विकास बैंक की आवश्यकताओं 
से अधिक है । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी साधारण अधिवेशन में , शेयर 
पूंजी को कम करने का कोई संकल्प , मत देने के लिए हकदार शेयर धारकों 
द्वारा स्वयं मत देकर या जहां परोक्षी अनुज्ञात हैं वहां परोक्षी द्वारा, मत देकर 
पारित किया जाएगा और संकल्प के पक्ष में दिए गए मत उन मतों से , यदि 
कोई हों , संख्या में तीन गुना से कम नहीं होंगे जो इस प्रकार हकदार 
और मत दे रहे शेयरधारकों द्वारा संकल्प के विरुद्ध मत दिए गए हों । 


TO 


साधारण शेयरों 
का मोचनीय 
अधिमानी शेयरों 
में संपरिवर्तन । 


45. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1995 के प्रारम्भ के पश्चात् किसी भी समय और राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा पचास करोड़ से अधिक उमके द्वारा धारित उतनी संख्या 
में साधारण शेयरों को जो वह विनिश्चित करे , मोचनीय अधिमानी शेयरों 
में संपरिवर्तित कर सकेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में विनिर्दिष्ट मोचनीय अधिमानी शेयरों-- - 


( क ) पर लाभांश की वह पर नियत होगी, जो केन्द्रीय सरकार 
ऐसे संपरिवर्तन के समय निर्दिष्ट करे, और 


( ख ) न तो वे अंतरणीय होंगे और न उन पर कोई मत 
देने का अधिकार होगा । 


( 3) उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट मोचनीय अधिमानी शेयर, ऐसे 
संपरिवर्तन की तारीख से तीन वर्ष के भीतर विकास बैंक द्वारा उसनी 
फिस्तों में और ऐसी रीति से मोघमीय होंगे जो बोई अवधारित करे । । 
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6. मुल अधिनियम की धारा 5 में , -- 


धारा 5 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) और उपधारा ( 2) के स्थान पर निम्नलिखित 
उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 


__ " ( 1 ) विकास बैंक के मामलों और कारबार का साधारण 
अधीक्षण , निदेशन और प्रबन्ध एक निदेशक बोर्ड में निहित होगा , 
जो उन सब शक्तियों का प्रयोग तथा ये सब कार्य और बातें कर 
सकेगा जिनका विकास बैंक द्वारा प्रयोग किया जा सकता हैं या 
जिन्हें विकास बैंक कर सकता हैं और जो इस अधिनियम द्वारा 
साधारण अधिबेशन में विकास बैंक द्वारा किए जाने के लिए विवक्षित 
रूप से निर्देशित या अपेक्षित नहीं की गई हैं । 


( 2 ) बोर्ड यह निर्देश दे सकेगा कि इस अधिनियम के अधीन 
उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति , ऐसे मामलों में और सो शतों 
के अधीन रहते हुए , यदि कोई है , जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की 
जाए, अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक द्वारा भी 
प्रयोक्सव्य होंगी । " ; 


( ख ) उपधारा ( 4) का लोप किया जाएगा । 
7. मूल अधिनियम की धारा 6 में , -- 

धारा 6 का 
( क ) उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, संशोधन । 
अर्थात् - - 

"( 1 ) बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :--. . 
.. . (क ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष और प्रबन्ध 
निवेशक : 

परन्तु एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 
दोनों के रूप में इस करने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ; 


सरकार द्व 


प्रबन्ध 


( ख ) बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्त किया गया एक पूर्णकालिक निदेशक ; 


( ग ) यो निदेशक , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट 
किए गर केन्द्रीय सरकार के पदधारी होंगे ; 


( घ ) तीन निदेशक जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे 
व्यक्तियों में से नामनिर्देशित किए जाएंगे जिन्हें विज्ञान , 
प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र , उद्योग , बैंककारी, औद्योगिक सहकारिता 
विधि , प्रौद्योगिक वित्त , विनिधान , लेखाकर्म , विपणन या 
किसी ऐसे अन्य विषय का , जिसका विशेष ज्ञान और वृत्तिका 
अनुभत्र केन्द्रोय . सरकार की राय में विकास बैंक के लिए 
उपयोगी हो , विशेष ज्ञान और वृत्तिक अनुभव हो ; और 

( ङ ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न उन शेयरधारकों द्वारा 
जिनके नाम उस अधिवेशन की तारीख से नो दिन 
पूर्व . जिसमें ऐसा . निर्वाचन निम्नलिखित . प्राधार पर होता है , 
विकास बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर में प्रविष्ट है , विहित 
रीति से निर्वाचित उतनी संख्या में निदेशक , अर्थात् : 

( i ) जहाँ ऐसे शेयरधारकों को पुरोघृत साधारण 
शैयर पूंजी की कुल रकम कुल पुरोधृत साधारण पूंजी 
का वस प्रतिशत है या उस से कम है, दो निदेशक ; 
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( ii ) जहाँ ऐसे शेयरधारकों को पुरोधा साधा 
रण शेयर पूंजी की कुल रकम कुल पुरोधून साधारण 
पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक है किन्तु पच्चीस प्रतिशत 
से कम है , तीन निदेशक ; और 


(iii ) जहां ऐसे शेयरधारकों को पुरोघृत कुल 
साधारण शेयर पूंजी , कुल पुरोधत साधारण पूंजी के 
पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक है , चार निदेशक : 


. परन्तु जब तक इस खण्ड के अधीन निर्वाचित निदेशकों 
द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कर लिया जाना , केन्द्रीय सरकार , 
किसी भी समय उतनी संख्या , में निदेशक जो घार से अधिक 
महीं होंगे , ऐसे व्यक्तियों में से नामनिर्दिष्ट कर सकेगी , जिन्हें 
विज्ञान , प्रौद्योगिकी , अर्थशास्त्र , उद्योग , बैंककारी, प्रौद्योगिक 
सहकारिता , विधि , प्रौद्योगिक वित्त , निधान , लेखाकम 
विपणन या किसी ऐसे अन्य विषय का जिसका विशेष ज्ञान 
और वृत्तिक अनुभव केन्द्रीय सरकार की राय में विकास बैंक 
को अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिए उपयोगी हो , 
विशेष शान और वृतिक अनुभव हो । " ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) और उपधारा ( 3 ) में , " अध्यक्ष और प्रबन्ध 
निदेशक " शब्दों के स्थान पर " अध्यक्ष , प्रबन्ध -निदेशक और पूर्णकालिक 
निरेशक " शब्द रख जाएंगे ; 


( ग ) उपधारा ( 2 % ) और उपधारा ( 33 ) में " अध्यक्ष या प्रबन्ध 
निदेशक " शब्दों के स्थान पर , जहां - जहां वे आते है , “ अध्यक्ष, प्रबन्ध 
निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक " शब्द रखे जाएंगे । 


( प ) उपधारा ( 40 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी 
जाएगी , प्रर्थात : -- 

" ( 4 ) उपधारा ( 4 ) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ,- - 

( क ) उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के अधीन नाम 
निर्देशित प्रत्येक निवेशक , तीन वर्ष से अनधिक उतनी अवधि 
के लिए जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और 
उसके पश्चात् उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक , 
पद धारण करेगा और पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र 
होगा : 

परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से अधिक 
की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ; और । 

( ख ) उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) के अधीन निर्वाचित 
प्रत्येक निदेशक , तीन वर्ष के लिए और उसके पश्चात् उसके 
उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक , पद धारण 
करेगा और पूनः निर्वाचन के लिए पान होगा : 


परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार छह वर्ष से 
अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहो करेगा ; " ; 


( ख ) उपधारा ( 4 ) के पश्चात , निम्नलिखित उपधारा 
मन्तः स्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 


___ " ( ख ) केन्द्रीय सरकार से भिन्न शेयरधारक , उस रीति से 
जो विहित की जाए, निवेशक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने 
के पश्चात् ऐसे शेयरधारकों के मतों के बहुमस द्वारा पारित संकल 
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- - 


- - 


-- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


मारा, जो ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित शेपर पुंजो के योग 
के माधे से कम धारण न करते हों , उपधारा ( 1 ) के बर ( 1 ) 
के अधीन निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकेंगे और इस प्रकार 
हुई रिक्ति को भरने के लिए उसके स्थान पर कोई अन्य निदेशक 
निर्वाचित कर सकेंगे । " ; 


( च ) उपधारा (5 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी 
जाएगी , अर्थात् : -- 


" ( 5 ) (i) बोर्ड का अधिवेशन प्रत्येक तीन मास में कम से कम 
एक बार होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम चार अधिवेशन 
होंगे और उक्त अधिवेशन ऐसे स्थानों पर हो सकेंगे , जो विहित किए 
जाएं ; 


( ii ) बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की सूचना लिखित में भारत 
में तत्समय उपस्थित प्रत्येक निदेशक को पौर प्रत्येक मम्य मिदेशक 
को भारत में उसके सामान्य पते पर दी जाएगी । । 

( 54 ) इस अध्याय में अन्तविष्ट उपबन्धों के अधीन रहते 
ए, बोर्ड के अधिवेशन , ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर होंगे 
पोर वह अपने कारवार के संव्यवहार के संबंध में , जिसमें संकल्पों 
के अंगीकार करने की रीति भी है , प्रक्रिया के ऐसे नियमों का 
पालन करेगा , जो विहित किए जाएं । " । 


8. मूल अधिनियम की धारा 6क का लोप किया जाएगा । 


धारा 6क का 


लोप । 


9 . मूल अधिनियम की धारा 6क के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं पन्त:- नई धारा 6ख 
स्थापित की जाएंगी , अर्थात् : -- -- 

पौर धारा 6ग 
का अन्तःस्थापन । 


___ " 64 . कोई भी व्यक्ति धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) शिकों की 
के अधीन निदेशक निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा , यदि --- 

निर्यताएं । - 
( क ) उसके बारे में सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय 
का यह निष्कर्ष है कि वह विकृतचित का है मौर उक्त निष्कर्ष प्रवर्तन 
में है । 

( ख ) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; 

( ग ) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए पावेदन 
किया है और उसका पाबेदन लंबित है ; 

( घ ) वह किसी ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिबदोष 
ठहराया गया है जिसमें मैतिक अधमता अन्तर्गस्त है और उसकी बाबत 
कम से कम छह मास के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है और 
उक्त दंडादेश के अवसान की तारीख से पांच वर्ष की अवधि व्यतीत 
नहीं हुई है ; या 

( अ ) उसने उसके द्वारा, पाहे अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ 
संयुक्त रूप से , धारित विकास बैंक के शेयरों की मानत किसी मांग का 
संदाय नहीं किया है और मांग के संदाय के लिए नियत मंतिम दिन 
से छह मास व्यतीत हो गए हैं । 


6ग . ( 1 ) किसी निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा , यदि वह --- निदेशक द्वारा पद 

रिपत किया 
( क ) धारा 6ख में वर्णित किसी निरर्हता से प्रस्त हो जाता है ; जाना । 


या 
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. ( ख ) अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना देकर अपने पद से 
त्यागपन्न दे देता है और त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाता है ; या 


. ( ग ) बोर्ड के लगातार तीन अधिवेशनों में बोर्ड से अनुपस्थित 
रहने की मंजूरी प्राप्त किए बिना , अनुपस्थित रहता है । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) में किसी बात के होते हुए . 
भी , उक्त खण्ड में निर्दिष्ट निर , ता - - 


( क ) न्यायनिर्णयन , दंडादेश या प्रादेश की तारीख से तीस दिन 
तक ; 


( ख ) जहां न्यायनिर्णयन , दंडादेश या दोषसिद्धि , जिसका 
परिणाम दंडादेश में रहा है या आदेश के विरुद्ध पूर्वोक्त तीस दिन 
के भीतर कोई अपील या अर्जी प्रस्तुत को गई है वहां उस तारीख 
से , जिमको ऐसे अपीले या अर्जी का निपटारा किया गया है , सात 
दिन के अवसान तक , या 


( ग ) जहां पूर्वोक्त सात दिन के भीतर, उक्त न्यायनिर्णयन 
बंडादेश , दोषसिद्धि या आदेश की बाबत कोई और अपोल, या 


अर्जी प्रस्तुत की गई है और अपील या अर्जी , यदि अनुज्ञात की जाती 
है और उसका परिणाम निरर्हता के हटाए जाने का होगा , तो तब तक 
जब तक कि ऐसी और अपील या अर्जी का निपटारा नहीं कर दिया 
जाता है , प्रभावी नहीं होगी । " । 


धारा 7 का 
संशोधन । 


10. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के स्थान पर , निम्न 
लिखित उपधारा रखी जाएगी , अर्थात् :- - . 

"( 1 ) बोर्ड एक कार्यकारी समिति का गठन करेगा जो अध्यक्ष, 
प्रबंध निदेशक , पूर्णकालिक निदेशक और उतने अन्य निदेशकों से मिलकर 
बनेगी जितने वह ठीक समझे । । 


धारा 8 का 
संशोधन । 


11. मूल अधिनियम की धारा 8 के परन्तु क के स्थान पर निम्नलिखित 
परन्तुक रखा जाएगा , अर्थात् : 

"परन्तु ऐसे अध्यक्ष को , यदि वह पूर्णकालिक नियुक्त किया जाता 
है या प्रबन्ध -निदेशक को या पूर्णकालिक निदेशक को या किसी अन्य निदेशक 
को , जो सरकार का अधिकारी है , कोई फीस संदेय नहीं होगी । " । 


धारा 9 का 
संशोधन । 


12. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) खंड 
( ग ) , खंड ( गक ) , खंड ( च ) , खंड ( छ ) में , " जो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस निमित अधिसूचित की जाए " शब्दों के स्थान पर , जहां- जहां वे पाते हैं , 
" जो बोर्ड द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाए " शब्द रखें जाएंगे । 


13. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) में -- - - 


धारा 11 का 
संशोधन । 


( क ) खंड ( ग ) में “ केन्द्रीय सरकार " शब्दों के स्थान पर " बोर्ड " 
शब्द रखा जाएगा ; 

। ( ख ) खंड ( घ ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा 
अर्थात् : 

. . "( घ ) ऐसे निबंधनों पर जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएं 
निक्षेपों का प्रतिग्रहण कर सकेगा । " 
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14. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा ( 3 ) और उपधारा ( 4 ) 
का लोप किया जाएगा । 


धारा 12 का 
संशोधन । 


___ 15. मूल अधिनियम की धारा 13 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय अंत: 
स्थापित किए जाएंगे , अर्थात : - - 


नए अध्याय 4क 
और अध्याय 4ख 
का अन्तःस्थापन । 


प्रध्याय 4क 


शेयर 


13क . ( 1 ) उपधारा ( 2 ) में यथा उपबंधित के सिवाय , विकास शेयरों की निधि 
बैंक के साधारण शेयर,निर्वाध रूप से अन्तरणीय होंगे । . 

अंतरणीयता । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) की कोई बात , केन्द्रीय सरकार को विकास बैंक 
में उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों का अन्तरण करने की हकदार नहीं 
. बनाएगी यदि . ऐसे अंतरण का परिणाम यह होता हो कि उसके द्वारा 
धारित साधारण शेयर घटकर विकास बैंक द्वारा निगमित साधारण पंजी 
के इक्यावन प्रतिशत से कम रह जाएं । 
. 13ख. ( 1 ) विकास बैंक, अपने प्रधान कार्यालय में एक या अधिक बाहियों शेयर धारकों का 
में , शेयर धारकों का एक रजिस्टर रखेगा और जहां तक उपलब्ध हो निम्न - रजिस्टर । 
लिखित विशिष्टियां उसमें प्रविष्ट करेगा : - - 

( i ) शेयर धारकों के नाम , पते और व्यवसाय , यदि कोई हो , 
और प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का ब्यौरा , जिसमें 
प्रत्येक शेयर को उसकी चोतक संस्था देकर अलग- अलग दिखाया 
गया हो ; . . 

( ii ) बह तारीख जिसको प्रत्येक व्यक्ति को शेयर धारक के 
रूप में प्रविष्ट किया जाता है ; 
. . (iii ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति शेयर धारक नहीं 
रह जाता है ; 

(iv ) ऐसी अन्य विशिष्टियां; जो विहित की जाएं । 
( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , यदि विकास 
बैंक ऐसे रक्षोपायों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं , कम्पूटर 
पलापियों या डिस्केटों में शेयर धारकों का रजिस्टर रखता है तो यह विधि 
पूर्ण होगा । 

( 3 ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 में किसी बात के होते 
ए भी , शेयर धारकों के रजिस्टर की कोई प्रति या उससे उद्धरण , जिसे 
विकास बैंक के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा सही 
प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है , सभी विधिक कार्यवाहियों में साक्ष्य 
में ग्राह्य होगा । 

13ग . धारा 13 में किसी बात के होते हुए भी , किसी न्यास शेयर धारकों के 
की सूचना , चाहे अभिव्यक्त हो या विवक्षित या प्रान्वयिक , शेयर धारक के रजिस्टर में न्यास 
रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं की जाएगी और न ही . विकास बैंक द्वारा प्राप्त का प्रविष्ट न किया 
किए जाने योग्य होगी । 

जाना । 


1872 का 1 


" 13घ . ( 1 ) बोर्ड, अन्तरिती के नाम में किन्हीं शेयरों के अन्तरण बोर्ड का मेयरों 
को रजिस्टर करने से निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक के अंतरण का 
माधार पर ही इन्कार कर सकेगा और किसी अन्य प्राधार पर नहीं। रजिस्ट्रीकरण करने 
अर्थात् : - - 

से इंकार करने का 

प्रधिकार । 
( क ) शेयरों का अन्तरपा , इस अधिनियम या उसके अधीन 
बनाए गए विनियमों या किसी अन्य विधि के उपबंधों के उल्लंघन 
में है ; 
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( ख ) शेयरों का अन्तरण , बोर्ड की राय में , विकास बैंक के 
हितों पर या लोक हित पर प्रतिकल प्रभाव डालने वाला है ; 


( ग ) शेयरों का मन्तरण , किसी न्यायालय , अधिकरण या 
सत्समय प्रबत्त किमी विधि के अधीन किमी अन्य प्राधिकारी में 
मादेश द्वारा प्रतिषिय है । 


( 2 ) बोर्ड, उस तारीख से दो मास के अवसान के पूर्व जिसको 
विकास बैंक के शेयरों के अन्तरण की लिखत ऐसे अन्तरण के रजिस्ट्रीकरण 
के प्रयोजन के लिए उसके पास प्रस्तुत की जाती है, इस बारे में म केवल 
बवभाविक रूप से अपनी राय कायम करेगा कि ऐसे रजिस्ट्रीकरण करने से इंकार 
उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर नहीं किया जाना चाहिए या 
करने से इन्कार कर दिया जाना चाहिए , अपित ---- 


( 4 ) यदि उसमे अपनी यह राय कायम कर ली है कि ऐसे 
रजिस्ट्रीकरण से इस प्रकार इन्कार नहीं किया जाना चाहिए तो 
वह ऐसा रजिस्ट्रीकरण करेगा ; और 


( ख ) यदि उसने अपनी यह राम कायम कर ली है कि ऐसे 
रजिस्ट्रीकरण से उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित पाधारों में से किसी 
आधार पर इन्कार कर दिया जाना चाहिए तो वह मन्तरक और 
अंसरिती को उसकी लिखित सूचना देगा । 


( 3 ) उपधारा ( 2 ) के अधीन बोर्ड की इन्कारी के आदेश के विषय 
कोई अपील केन्द्रीय सरकार को होगी और ऐसी अपील फाइल करने और 
उसकी सुनवाई की प्रक्रिया , केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बमाए गए 
नियमों के अनुसार होगी । 


शेयरों का भार 
तीय न्यास अधि 
नियम , 1882 
के अधीन प्रति 
भूति होना । 


13 . भारतीय म्यास अधिनियम , 1882 में किसी पात के होते 1882 का 2 
हए भी , विकास बैंक के शेयरों को उक्त अधिनियम की धारा 20 में 
प्रगणित प्रतिभूतियों में सम्मिलित किया गया समझा जाएगा । 


प्रध्याय 4 


अधिवेशन और कार्यवाहियां 


वार्षिक साधारण 
अधिवेशान । 


13 . ( 1 ) विकास बैंक प्रत्येक वर्ष, किन्हीं अन्य . अधिवेशनों के 
अतिरिक्त , अपने वार्षिक साधारण अधिवेशन के रूप में एक साधारण 
अधिवेशन मायोजित करेगा और उसके बुलाने की सूचना में उस अधिवेशन 
को इस रूप में विनिर्दिष्ट करेगा और एक वार्षिक साधारण अधिवेशन 
और प्रागामी वार्षिक साधारण अधिवेशन के बीष पन्द्रह मास से अधिक की 
अवधि का अन्तर नहीं होगा : 

। परन्तु विकास बैंक उस तारीख से , जिसको वह प्रतिश्रुति के लिए 
जमसाधारण को पहली बार शेयर भायंटिस करता है, छह मास की अवधि 
के भीतर पहला वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रायोजित कर सकेगा : 


परन्तु यह और कि केन्द्रीय सरकार, उस अवधि को जिसके भीतर 
कोई वार्षिक साधारण अधिवेशन आयोजित किया जाएगा , तीन मास से 
अनधिक के लिए बढ़ा सकेगी । 


अनुभाग 1 ] 
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( 2 ) प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन कामकाज के समय के भीतर 
ऐसे दिन बुलाया जाएगा जिस दिन लोक अवकाश दिन म हो और उसे 

या तो प्रधाम काय लिय में या उस नगर या शहर के भीतर किसी अन्य 
• स्थान पर जिसमें प्रधान कार्यालय स्थित है , मायोजित किया जाएगा । 


1881 का 26 


स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए " लोक अवकाश दिन " 
से परक्राम्य लिखत अधिनियम , 1881 के अर्थान्तर्गत कोई लोक अवकाश 
धिम अभिप्रेत है : 


परन्तु किसी अधिवेशन के संबंध , में रविवार को ऐसा अवकाश दिन 
नहीं समझा जाएगा : 


परन्तु यह और फि केन्द्रीय सरकार द्वारा मोक अवकाश दिन के 
रूप में घोषित दिन को किसी अधिवेशन के संबंध में तब तक अवकाश दिन 
नहीं समझा जाएगा जब तक कि उस घोषणा को ऐसे अधिवेशन के बुलाए 
जाने की सूचना जारी करने से पूर्व अधिसूषित न कर दिया गया हो । 


13छ , विकास बैंक के ऐसे प्रत्येक पोयर धारक को जो साधारण मताधिकार के 
शेयर धारण कर रहा है, प्रत्येक संकल्प के संबंध में ऐसे शेयरों की बाबत प्रयोग 
मत देने का अधिकार होगा और किसी मतदान में उसका मताधिकार विकास निर्वन्धम । 
बैंक की समावत्त साधारण पूंजी में उसके अंश के अनुपात में होगा : 


परन्त इस पर भी केन्द्रीय सरकार से भिन्न कोई शेयर धारक , मिर्गमित 
साधारण पूजी के दस प्रतिशत से अधिक उसके द्वारा पारित किन्हीं साधारण 
शेयरों की बाबत , मताधिकार का प्रयोग करने का हकवार नहीं होगा । 


13 . ( 1 ) वाषिक साधारण अधिवेशन में उपिस्थित मोयर धारक , बार्षिक साधारण 
निम्नलिखित के बारे में चर्चा करने और उन्हें अंगीकार करने के हकवार अधिवेशन में 
होंगे 

पी किए जाने 

के लिए विषय 
( क ) उस तारीख तक जिसको विकास बैंक के देखे बंद पोर पोर प्रक्रिया । 
संतुलित किए जाते हैं . बमाया गया उसका तुलनपन्न और लाभ और 
हानि लेखा ; 


( ख ) लेखामों के अन्तर्गत माने वाली अवधि के लिए विकास 
बैंक के कार्यकरण की रिपोर्ट ; 


( ग ) तुलनपत्र बोर लेखाओं की बाबत लेखा परीक्षक की 
रिपोर्ट 


( घ ) लाभांश की घोषणा और प्रारमितियों के पंजीकरण के 
लिए प्रस्ताव । 


( 2 ) किसी वार्षिक साधारण अधिवेशन में उपस्थित शेयर धारक , 
ऐसे अधिवेशनों में लाए जामे वाले किसी अन्य विषय की बाक्स भी , इस 
अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्चा कर सकेंगे । 


( 3 ) निम्नलिखित से संबंधित विषय के होंगे जो विहित किए जाएं -- - 


( क ) बह रीति जिसमें वार्षिक साधारण अधिवेशन या अन्य 
अधिवेशन इस अधिनियम के अधीन आयोजित किए जाएंगे और वह 
प्रक्रिया जिसका उसमें अनुसरण किया जाएगा । 


( ख ) यह रीति जिससे मताधिकार का प्रयोग किया जा सकेगा 
और संकल्प पारित किए जा सकेंगे ; और 
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( ग ) ऐसे अधिवेशन में कारबार के संचालन की प्रक्रिया और 
संबंधित विषय । । . 


धारा 18 का 
संशोधन । 


16. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 3 ) में , " केन्द्रीय 
सरकार " शब्दों के स्थान पर "विकास बैंक " शब्द रखे जाएंगे । 


धारा 22 का 
सशोधन । 


17 . मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा ( 2 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित उपधारा रखी जाएगी , अर्थात् : - - 


( 2 ) डूबन्त और शंकास्पद ऋणों, आस्तियों के प्रवक्षयण और उन 
सब बातों के लिए, जिनके लिए उपबंध प्रावश्यक या समीचीन हो या जिनके 
लिए उपबंध बैंककारों द्वारा प्राय : किया जाता है और उपधारा ( 1 ) में 
निर्दिष्ट प्रारक्षित निधि के लिए उपबंध करने के पश्चात् और लाभों का एक 
भाग ऐसी अन्य प्रारक्षितियों या निधियों में अन्तरित करने के पश्चात जो सम 
चित समझी जाएं , बोर्ड , अपने शुख लाभों में से लाभांश घोषित कर सकेगा । " । 


18. मूल अधिनियम की धारा 23 में --- 


घारा 23 का 
संशोधन । 


1956 का । 


( क ) उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी , 
अर्थात् :- - 

“ ( 1 ) विकास बैंक के लेखाओं की संपरीक्षा कम्पनी अधि - 
नियम , 1956 की धारा 226 की उपधारा ( 1 ) के अधीन संपरीक्षक 
के रूप में काय करने के लिए सम्यक् रूप से अहित संपरीक्षकों द्वारा की 
जाएगी जो लेयर धारकों के साधारण अधिवेशन में विकास बैंक 
द्वारा , रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित संपरीक्षकों के पैनल में से ऐसी 
अवधि के लिए और ऐसे पारिश्रमिक पर नियुक्त किए जाएंगे , जो रिजर्व 
बैंक नियत करे । " ; 


( ख ) उपधारा ( 6 ) में , वार्षिक लेखामों के बन्द और संतुलित किए 
जाने की तारीख में चार मास के भीतर देगा " शब्दों के स्थान पर " उस 
सारीख में जिसको वार्षिक साधारण अधिवेशन प्रायोजित किया जाता है 
एक मास के भीतर वेगा " शब्द रखे जाएंगे । 


" 32 . निक्षेप , बंधन किया जात निक्षेपकर्ता 
किसी अन्य में निहित 


नई धारा 322 

____ 19. मूल अधिनियम की धारा 32 के पश्चात् , निम्नलिखित धारा अन्त : 
का अन्तःस्थापन । स्थापित की जाएगी , अर्थात्: -- 
निक्षेपों , बंधपतों , 

" 32क . ( 1 ) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए 
माधि के संबंध में 

भी , जहां किसी निक्षेप , बंधपन्न या अन्य प्रतिभूतियों की बाबत कोई 
नामनिर्देशन । 

नामनिर्देशन विहित रीति से किया जाता है तो ऐसे निक्षेपों , बंधपत्नों या 
प्रतिभूतियों के संबंध में शोध्य रकम , निक्षेपकर्ता या उसके धारक की मत्यु 
पर ऐसे निक्षेपों, बंधपत्रों या प्रतिभूतियों के सबंध में किसी अन्य व्यक्ति के 
किसी अधिकार, हक या हित के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशिती में निहित 
हो जाएगी और उसे संदेय होगी । 

( 2 ) उपधारा ( 1 ) के उपबन्धों के अनुसार विकास बैंक द्वारा कोई 
संदाय , ऐसे निक्षेपों , बंधपनों या प्रतिभूतियों के संबंध में विकास बैंक के 

पक्ष में उसके दायित्वों का सम्पूर्ण उन्मोचन होगा । " । 
धारा 37 का 2c. मूल अधिनियम की धारा 37 में : 
संशोधन । 

( क ) उपधारा ( 2) के -- 
__ . . ( i) खंड ( क ) के अन्त में " और संकल्पों को अंगीकार करने 
की रीति " शब्द प्रस्त : स्थापित किए जाएंगे ; 


अनुभाग 1क ] 
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( ii ) खण्ड ( घक ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित 
किए जाएंगे , अर्थात् : 


“ ( घख ) यह रीति जिससे और वे शर्ते जिनके अधीन 
शेयर धारित और अन्तरित किए जा सकेंगे ; 

( धग ) शेयर धारकों के अधिकारों से संबंधित विषय ; 

( पष ) शेयर रजिस्टरों का रखा जाना और उनमें 
प्रविष्ट की जाने वाली विशिष्टियां : 

( घङ ) कम्प्यूटर फ्लापियों या डिस्केटों में शेयर धारकों 
का रजिस्टर रखे जाने में अपनाए जाने वाले रक्षोपाय ; 

( घच ) रजिस्टरों का निरीक्षण और बंद किया जाना 
तथा उससे संबद्ध सभी अन्य विषय ; 

( घछ ) इस अधिनियम के अधीन निदेशकों के निर्वाचनों 
का प्रायोजन और संचालन करना और निदेशकों की प्रहंतानों 
से संबंधित विवादों का अवधारण । 

( घज ) वह रीति जिसमें साधारण अधिवेशन प्रायोजित 
किए जाएंगे , उनमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और वह रीति 
जिससे ऐसे अधिवेशनों में मताधिकार का प्रयोग किया 
जाएगा , संकल्प पारित किए जाएंगे और कार्य संचालन किया 
जाएगा ; 

( घ ) वह रीति जिससे शेयरधारकों या अन्य व्यक्तियों 
पर सूचनामों की तामील की जा सकेगी ; 

( घा ) वह रीति जिसमें धारा 325 के निबंधनों के 
अनुसार नामनिर्देशन किए जा सकेंगे ; ; 
( ख ) उपधारा ( 4 ) के स्थान पर , निम्नलिखित उपधारा रखी 
जाएगी, अर्थात् : - - 

" ( 4 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम 
या नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन 
के समक्ष , जब वह सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए 
रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा वो या अधिक प्रान 
ऋमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सन्न के या पूर्वोक्त प्रान 
क्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन 
उस विनियम या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं 
तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त 
अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह विमियम या नियम 
नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभव हो जाएगा । 
किन्त विनियम के या नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने 
से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । " । 


1995 का अध्या 
देश संख्याक 


21. ( 1 ) भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक ( संशोधन ) अध्यादेश , 1995 निरसन और 
इसके द्वारा निरसितकिया जाता हैं । 

व्यावृत्ति । 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित 
मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई , इस अधिनियम द्वारा 
यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग क ] 
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विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी 

निवारण ( संशोधन ) 
अधिनियम, 1996 


( 1996 का अधिनियम संख्यांक 15 ) 


___ [ 31 जुलाई, 1316 ] 
विदेशी मुद्रा संरक्षण और तकरी निवारण अधिनियम, 

1974 का और संशोधम 

करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के सैतालीस वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी संक्षिप्त माम । 
निवारण ( संशोधन ) अधिनियम , 1996 है । 

2. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण, अधिनियम 1974 की 1974 के अधि 
धारा 9 की उपधारा ( 1 ) में , " 31 जुलाई , 1996 " अंकों और शब्द के स्थान नियम संख्यांक 
पर " 31 जुलाई, 1998 " अंक और शब्द रखे जाएंगे । 

52 की धारा 
का संबोधन । 


अनुभाग 1 ] 
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(दिल्ली विकास ( संशोधन ) अधिनियम , 1996 ) 
(1996 का अधिनियम संख्यांक 36 ) 

__ [ 21 दिसम्बर, 1996] 


विल्ली विकास अधिनियम , 1957 
का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के संतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास ( संशोधन ) अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1996 हैं । 


1957 का 61 


2. दिल्ली विकास अधिनियम , 1957 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल निदेशों का प्रति 
अधिनियम कहा गया है ) सर्वत्र - - 

स्थापन । 


( क ) “दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र " शब्दों के स्थान पर जहां - जहां वे 
पाते हैं "दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख ) " प्रशासक " शब्द के स्थान पर जहां- जहां वह पाता हैं , " उप 
राज्यपाल " शब्द रखे जाएंगे । 


3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में , खंड ( च ) के स्थान धारा 3 
पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : - -- 

संशोधन । 


का । 


( च ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधान सभा के तीन 
प्रतिनिधि , जिनका निर्वाचन विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा किया जाएगा , जिनमें से दो सत्तारूढ़ दल से होंगे 
और एक सरकार के विपक्षी पल से होगा : 


परन्तु दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार की मंत्रि 
परिषद् का कोई भी सदस्य प्राधिकरण के लिए निर्वाचित किए जाने 
का पात्र नहीं होगा । 


स्पष्टीकरण -- - इस खंड के प्रयोजनों के लिए , " सत्तारूढ दल " और 
" सरकार का विपक्षी दल " से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की 
विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा उस रूप में मान्यताप्राप्त सत्तारूढ़ दल और 
सरकार का विपक्षी दल अभिप्रेत होगा । । 


मनुभाग 1क ] 
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आय-कर ( संशोधन ) अधिनियम, 1997 


( 1997 का अधिनियम संख्यांक 14 ) 


[ 25 मार्च , 1997 ] 


आयकर अधिनियम , 1961 
का और संगोषम 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसमें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधि 
नियमित हो : 


1 . ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आय-कर ( संसोधन ) अधिनियम , 
1907 है । 


संक्षिप्त नाम और 
प्रारंभ । 


( 2 ) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय , धारा 4 
से धारा 10, 1 जनवरी , 1997 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी । 


1961 का 43 


2 . प्राय -फर अधिनियम , 1961 फी (जिसे इसमें इसके पश्चात प्राय -कर धारा 54डक का 
अधिनियम कहा गया है ) धारा 54हक में , 1 अक्तूबर, 1996 से, - -- संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) में , "किसी बंधपत्र , डिवेंचर या धारा 10 के खंड 
( 234 ) में निर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के यूनिटों " शब्दों , अंकों , कोष्ठकों 
पोर अक्षर के स्थान पर " बंधपत्रों , डिघरों, किसी पब्लिक कम्पनी के 
गयरों या धारा 10 के खंड ( 234 ) में निरिष्ट किसी पारस्परिक निधि 
के यूनिटों शब्द, अंक , फोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए 
समझे जाएंगे ; 


RIA 


( ख ) “विनिविष्ट बंपतों या रिवेंजरों " और "विनिर्दिष्ट अंधपन या 
शिवेंचर " याम्दों के स्थान पर, जहां- जहां वे पाते हैं , क्रममः "विनिर्दिष्ट प्रति 
भूतियों " और "विनिर्दिष्ट प्रतिभूति " शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे 
जाएंगे । 


धारा 800 का 
संशोधन । 


3. प्राय कर अधिनियम की धारा 800 में , 1 अप्रैल, 1997 से,-.. 

( क ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( i ) में , " उपखंड ( iiiजय ) " शब्द , 
कोष्ठक , अंक और अक्षरों के पश्चात् “ या उपखंड ( iiiजड ) " शब्द, कोष्ठक , 
अंक और अक्षर अन्तःस्थापित किए जाएंगे ; 

( ख ) उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) में , उपखंड ( iiiजप ) के पश्चात् 
निम्नलिखित उपखंड अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थातः 

__ "( iiiजा ) राष्ट्रीय रूग्णावस्था सहायता निधि ; या " । 
4. पाय -कर अधिनियम की धारा 158खग के खंड ( क ) के स्थान पर 
निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : - - 

"( क ) निर्धारण अधिकारी --- 

( i ) 30 जून , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 
से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य 
दस्तावेजों या किन्हीं मास्तियों के संबंध में , ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना 
की उससे यह अपेक्षा करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के 
भीतर जो पन्द्रह दिन से कम न हो ; 


धारा 158बग का 
संशोधम । 
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. .. , - - 
( ii ) 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई 
तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं 
मास्तियों के संबंध में , ऐसे व्यक्ति पर एक सूचना की उससे यह अपेक्षा 
करते हुए तामील करेगा कि वह ऐसे समय के भीतर , जो पन्द्रह दिन से 
कम किन्तु पैतालीस दिन से अधिक न हो , 


और जो सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए , विहित प्ररूप में एक विवरणी , 
जिसे उसी रीति से सत्यापित किया जाएगा जिससे धारा 142 की उपधारा 
( 1 ) के खंड ( i ) के अधीन किसी विवरणी को सत्यापित किया जाता है , 
जिसमें मुल माय , जिसके अन्तर्गत उक्त म्याक अवधि के लिए अप्रकटित प्राय है, 
दी गई हो , देः 


परन्तु धारा 148 के अधीन कोई सूचना , इस अध्याय के अधीन किसी कार्य 
वाही के प्रयोजन के लिए जारी की जानी अपेक्षित नहीं होगी : 


परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति , जिसने इस खंड के अधीन 
विवरणी दी है , कोई पुनरीक्षित विवरणी फाइल करने का हकदार नहीं 
होगा ; "। 


धारा 158 खंड का 
संशोधन । 


5. माय-कर अधिनियम की धारा 158खक की उपधारा ( 1 ) और उपधारा 
( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात :---- 


“ ( 1 ) धारा 158खग के अधीन प्रादेश, - - 


( क ) उस मास के अन्त से, जिसमें , यथास्थिति , धारा 132 के 
प्रधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के लिए 
अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 30 
जून , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व कोई 
तलाशी प्रारंभ की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या 
किन्हीं मास्तियों की अपेक्षा की गई है, एक वर्ष के भीतर पारित किया 
जाएगा । 


( ख ) . उस मास के अन्त से, जिसमें , यथास्थिति, धारा 132 
के अधीन तलाशी के लिए या धारा 132क के अधीन अपेक्षा के 
लिए अंतिम प्राधिकार ऐसे मामलों में निष्पादित किया गया था जिनमें 
1 जनवरी , 1997 को या उसके पश्चात् कोई तलाशी प्रारंभ 
की गई है या लेखाबहियों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं प्रास्तियों की 
अपेक्षा की गई है, दो वर्ष के भीतर पारित किया जाएगा । 


( 2 ) धारा 158खध में निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति की दशा में , ब्लाक निर्धारण 
को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि , 


( क ) उस मास के अन्त से , जिसमें 30 जून , 1995 के पश्चात् 
किन्तु 1 जनवरी, 1997 से पूर्व प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई 
लेखाबहिनों या अन्य दस्तावेजों या किन्हीं मास्तियों के संबंध में 
ऐसे अन्य व्यक्ति पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की 
गई थी , एक वर्ष होगी ; और 


( ख ) उस मास के अन्त से , जिसमें 1 जनवरी, 1997 को 
या उसके पश्चात् प्रारंभ की गई तलाशी या अपेक्षा की गई लेखाबहियों या 
अन्य दस्तावेजों या किन्हीं प्रास्तियों के संबंध में , ऐसे अन्य व्यक्ति 
पर इस अध्याय के अधीन सूचना की तामील की गई थी , दो वर्ष 
होगी । " । 
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6 . प्राय- कर अधिनियम की धारा 158खच के पश्चात निम्नलिखित धारा नई धारा 
मन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : - - 

158खषक का 

अंत: स्थापन । 
" 158वचक . ( 1 ) जहां धारा 158खग के खंड ( क ) के अधीन सूचना द्वारा कतिपय मामलों 
यथा अपेक्षित 1 जनवरी, 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन में व्याज और 
प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 132 के अधीन अपेक्षा की गई लेखा - शास्ति का उद 
बहियों , अन्य वस्तावेजों या किन्हीं प्रास्तियों की बाबत ब्लाक ग्रहण । 
अवधि के लिए कुल प्राय की , जिसके अन्तर्गत अप्रकटित माय है , 
विवरणी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के पश्चात् 
दी जाती है, या नहीं दी जाती है, वहांनिर्धारित धारा 158खग के खंड 
( ग ) के अधीन अवधारित प्रप्रकटित प्राय के संबंध में कर पर दो प्रतिशत 
की दर से साधारण व्याज का , सूचना में विनिर्दिष्ट समय के समाप्त होने के 
ठीक अगले दिन को प्रारंभ होने वाली, और --- 


( क ) जहां विवरणी पूर्वोक्त समय के समाप्त होने के पश्चात् 
दी जाती है, वहां विवरणी देने की तारीख को समाप्त होने वाली ; या 


( ख ) जहां कोई विवरणी नहीं दी गई है, वहां धारा 158खग 
के खंड ( ग ) के अधीन निर्धारण के पूरा होने की तारीख को प्रारंभ 

हाने वाली , 
अवधि में समाविष्ट प्रत्येक मास या मास के भाग के लिए संदाय करने का 
पायी होगा । 

( 2 ) इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान निर्धारण 
अधिकारी या आयुक्त ( अपील ) यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति ऐसी 
राशि का संदाय शास्ति के रूप में करेगा , जो निर्धारण अधिकारी द्वारा 
धारा 158नग के खंड ( ग ) के अधीन अवधारित अप्रकटित प्राय की बाबत 
उग्रहणीय कर की रकम से कम नहीं होगी , किन्तु जो इस प्रकार उग्रहणीय 
कर की रकम के तिगुने से अधिक नहीं होगी : 


परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की बायत शास्ति अधिरोपित करने का 
कोई आदेश नहीं किया जाएगा, यदि , - - 


( i ) ऐसे व्यक्ति ने धारा 158खग के खंड ( क ) के अधीन 
विवरणी दी है । 

( ii ) ऐसी विवरणी के आधार पर संदेय कर संदत्त कर दिया 
गया है या यदि अभिगृहीत आस्तियों में धन सम्मिलित है और निर्धा 
रिती इस प्रकार अभिगृहीत धन को संदेय कर मजे समायोजित किए 
जाने की प्रस्थापना करता है ; 

( iii ) संवत्त कर का साक्ष्य विवरणी के साथ दिया जाता है ; 
और 


(iv ) प्राय के उस भाग के , जो विवरणी में दर्शित है , निर्धारण 
के विरुद्ध अपील फाइल नहीं की जाती है : 

परन्तु यह और कि पूर्ववर्सी परन्तुफ के उपबंध यहां लागू नहीं होंगे 
जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा अवधारित अप्रकटित प्राय विवरणी में 
शित आय से अधिक है और ऐसे मामलों में अवधारित प्रप्रकटित 
प्राय के उस भाग पर शास्ति अधिरोपित की जाएगी जो विवरणी 
में दर्शित अप्रकटित प्राय की रकम से अधिक है । 

_ ( 3) उपधारा ( 2 ) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई 
मावेश, 

( क ) जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का 
उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ; 
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( ख ) यथास्थिति , सहायक आयुक्त या सहायक निदेशक द्वारा 
वहाँ, यथास्थिति , उपायुक्त या उपनिदेशक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय 
जहा शास्ति की रकम बीस हजार रुपए से अधिक 


( ग ) किसी ऐसे मामले में जिसमें उस वित्तीय 
वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् जिसमें कार्यवाहियां, जिनके 
दौरान शासिस के प्रधिरोपण के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है , 
पूरी की जाती है या उस मास के अन्त से , जिसमें यथास्थिति , आयुक्त 
( अपील ) या अपील अधिकरण का आदेश मुख्य मायुक्त या 
पायुक्त द्वारा प्राप्त किया जाता है , छह मास के पश्चात् , दोनों में से 
ओ अवधि बाद में समाप्त हो , निर्धारण धारा 246 के अधीन आयुक्त 
( अपील ) के लिए अपील की या धारा 253 के अधीन अपील अधिकरण 
के लिए अपील की विषय -वस्तु है; 


( घ ) किमो ऐसे मामले में जिसमें निर्धारण , उस 
मास के अन्त स , जिसमें पुनरीक्षण का ऐसा मादेश पारित किया 
जाता है, छह मास के समाप्त होने के पश्चात् धार । 263 के अधीन 
पुनरीक्षण की विषय - वस्तु है । 


( 1 ) खंड ( ग ) और खंड ( १ ) में उल्लिखित मामलों से 
भिन्न किसी मामले में उस विसीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् 
जिसमें कार्यवाहिया , जिनके दौरान शास्ति अधिरोपित करने की कार 
वाई प्रारंभ की गई है, पूरी की जाती है, या उस मास की समाप्ति से , 
जिसमें शास्ति . अधिरोपित करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है, छह 
मास के पश्चात् , दोनों में से जो अवधि बाद में समाप्त हो ; 


( ब ) 30 जून , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से 
पहले धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई सलाशी अथवा धारा 1325 
के अधीन अपेक्षा की गई लेखावलियों . अन्य दस्तावेजों या किन्हीं 
आस्तियों की बाबत , 


नहीं किया जाएगा । 

स्पष्टीकरण - - इस धारा के प्रयोजन के लिए परिसीमा की अवधि की 
मंगणना करने में , - -- 


(i ) निर्धारिती को धारा 129 के परन्तुक के अधीन पुनः सुनवाई 
किए जाने का अवसर देने में लिए गए समय को ; 


( ii ) उस अवधि को , जिसके दौरान धारा 245ज के अधीन 
प्रदान की गई उन्मुक्ति प्रवृत्त रही थी ; पोर 


( iii ) उस अवधि को , जिसके दौरान उपधारा ( 2 ) के अधीन 
कार्यवाहियां किसी न्यायालय के आदेश या व्यानेश से रोक दी जाती हैं । 
- अपवजित कर दिया जाएगा । 


( 4 ) यह प्राय-कर प्राधिकारी , जो उपधारा ( 2) के प्रधान कोई शास्ति 
अधिरोपित करने वाला कोई प्रादेश करता है, जब तक कि वह स्वयं 
निर्धारण अधिकारी न हो , ऐमे प्रावेश की एक प्रति तत्काल निर्धारण अधि 
कारी को भेजेगा । " । 


7. प्राय -कर अधिनियम की धारा 15 अखछ के स्थान पर निम्नलिखित धारा 
रखी जाएगी, अर्थात :---- 


धारा 158छ 
के स्थान पर नई 
पारा का प्रति 
स्थापन । 
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- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


"188खछ. ब्लाक प्रथधि के लिए निर्धारण का आदेश किसी ऐसे निर्धारण ब्लाक निर्धारण 
अधिकारी द्वारा पारित किया जाएगा जो , यथास्थिति , सहायक आयुक्त या करने के लिए 
सहायक निदेशक से नीचे की पंक्ति का न हो : 

सक्षम प्राधि 

कारी । 
परन्तु ऐसा कोई प्रादेश , --- 


( क ) 30 जून , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 1997 से 
पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारम्भ की गई तलाशी या धारा 132क 
के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों , अन्य दस्तावेजों या किन्ही आस्तियों 
के संबंध में , यथास्थिति , आयुक्त या निवेशक के ; 

( स ) 1 जनवरी , 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के 
अधीन प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132 के अधीन अपेक्षा की 
की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किन्हीं मास्सियों के संबंध 

में , यथास्थिति , उपायुक्त या उपनिदेशक के , 
पूर्व अनुमोदन के बिना पारित नहीं किया जाएगा । " । 

8. भाय -कर अधिनियम की धारा 246 की उपधारा ( 2 ) में , खंड ( प ) के 
पाचात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् : - - 

" ( धक ) 1 जनवरी , 1997 को या उसके पश्चात् धारा 132 के अधीन 
प्रारंभ की गई तलाशी या धारा 132क के अधीन अपेक्षा की गई लेखानाहियों, 
अन्य वस्ताबेजों या किन्हीं आस्तियों के संबंध में किसी निर्धारण अधिकारी 
द्वारा धारा 158खग के खंड ( ग ) के अधीन किया गया निर्धारण का आदेश ; 


धारा 246 का 
संशोधन । 


( घख ) धारा 158खचक की उपधारा ( 2 ) के अधीन कोई शास्ति 
प्रधिरोपित करने वाला प्रादेश; " । 


उपधारा ( 1 ) में , खंड ( ख ) 


9. पाय -कर अधिनियम की धारा 253 की 
स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् : - - 


संशोधन । 


___ " ( ख ) 30 जून , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी , 1997 से पूर्व 
धारा 132 के अधीन प्रारम्भ की गई तलाशी या धारा 132% के अधीन 
अपेक्षा की गई लेखाबहियों, अन्य दस्तावेजों या किम्ही मास्सियों के संबंध में 
किसी निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 158खग के खंड ( ग ) के अधीन 
पारित आवेश ; अथवा " । 


10 . प्राय कर अधिनियम की धारा 276गग के पश्चात निम्नलिखित धारा नई धारा 
अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् : 

276गगग का 

अन्त : स्थापन । 
" 276गगग. यदि कोई व्यक्ति कुल प्राय की ऐसी विवरणी, जिसके तलाशी 
देने के लिए उससे धारा 158खग के खंड ( क ) के अधीन दी गई सूचना मामलों में प्रायकी 
द्वारा अपेक्षा की जाती है, सम्यक् समय के भीतर देने में जानबूझकर असफल विवरणी देने में 
रहेगा तो वह कारावास से , जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं प्रसफल रसा । 
होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दण्डनीय 
होगा : 


परन्तु कोई व्यक्ति , 30 जन , 1995 के पश्चात् किन्तु 1 जनवरी, 
1997 से पूर्व धारा 132 के अधीन प्रारंभ की गई तलाशी अथवा धारा 
1321 के अधीन अपेक्षा की गई लेखाबहियों , अन्य दस्तावेजों या 
किन्हीं प्रास्तियों की बाबत इस धारा के अधीन किसी असफलता के लिए 
दंडनीय नहीं होगा । " । 


और 


1996 मा अध्या - 11. ( 1 ) आय -कर ( दूसरा संशोधन ) अध्यादेश , 1996 इसके द्वारा निरसन 
देण संसक 32 निरसित किया जाता है । 

व्यावति । 
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1996 का ( 2 ) प्राय-कर ( दूसरा संशोधन ) अध्यादेश , 1996 के निरसन के होते हुए भी , उक्त 
अध्यादेश सं002 अध्यादेश द्वारा संशोधित पाय-कर अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस 

मधिनियम द्वारा संशोधित पाय-कर अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग 1क ] 
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पत्तन विधि ( संशोधन ) अधिनियम , 1997 

( 1997 का अधिनियम संख्यांक 15 ) 


[ 25 मार्च, 1997 ] 


भारतीय पत्तम अधिनियम , 1908 प्रौर 
महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 
का और संशोधन 
करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के अतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : ---- 


अध्याय 1 


प्रारम्भिक 


1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पत्तन विधि ( संशोधन ) 
प्रधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम और 
प्रारंम्भ । 


( 2 ) यह 9 जनवरी, 1997 को प्रवस हुआ समझा जाएगा । 


प्रध्याय 2 


भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 के संशोधन 


1908 का 15 


2. भारतीय पत्तन अधिनियम 1908 की (जिसे इस अध्याय में इसके धारा 3 का 
पश्चात् पत्तन अधिनियम कहा गया है ) धारा 3 में खंड ( 1 ) के स्थान पर संशोधन । । 
निम्नलिखित खंड रखा जाएगा अर्थात् : --- 


1974 क 


2 


____ ( 1 ) “ मजिस्ट्रेट " में दंड प्रक्रिया सहिता 1973 के अधीन शक्तियों 
का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ; । 


3. पत्तन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) में -- - 


धारा 6 का 
संशोधन । 


( i ) खंड ( ञ ) में "संदत्त की जाने वाली घरों " शब्दों के पूर्व "किसी 
महापसन से भिन्न किसी पत्तन पर " शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । 


( ii ) खंड ( भा ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात् : - - 


" ( आम ) ऐसे पोतघाटों , जेटियों उतराई -स्थानों , घाटों 
घट्टियों भांडागारों और शेडों के , तब जब वे सरकार के हो प्रयोग को 
विनियमित करने के लिए ; 


( आक ) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पत्तन के एसे 
पोतघाटों जेटियों उतराई -स्थानों घाटों , घट्टियों भांडागारों और शेडों 
का तब जब वे सरकार के हों , प्रयोग करने के लिए संवत्त की जाने वाली 
दरों को नियत करने के लिए ; " ; 
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( iii ) खंड ( ट ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे अर्थात् : - - 


"( ट ) किसी ऐसे पत्तन में , या भागतः उसके भीतर और भागत : 
उसके बाहर चाहे नियमित रूप से या केवल यदाकदा ,किराए पर पलने वाला 
दोनावा और चाहे किराए पर चलने वाली या बिना किराए के चलने 
वाली पटेला और स्थोरा नौकाओं यात्री नौकामों और अन्य नौकाओं 
के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए तथा किन्हीं ऐसे जलयानों के 
कार्मीवलों के अनुज्ञापन और विनियमन के लिए और किन्हीं ऐसे 
जलयानों द्वारा वहन किए जाने वाले स्थौरा की माना या यात्रियों 
की प्रथया कर्मी दल की संख्या का तथा उन शर्तों का अवधारण करने 
के लिए जिनके अधीन ऐसे जलयान किराए पर चलने के लिए बाध्य 
होंगे और इसके अतिरिक्त उन शर्तों के लिए जिनके अधीन कोई 
अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत की जा सकती है ; 


( टट ) किसी महापत्तन से भिन्न किसी पसन के लिए 
खंड ( ट ) में विनिर्दिष्ट सेंवानों की बाबत संदेय फीस या उपबंध करने 
के लिए ; " । 


4 . पत्तन अधिनियम की धारा 33 में , --- 


धारा 33 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) में "प्रथम अनुसूची में उल्लिखित पत्तनों में 
से प्रत्येक में " शब्दों के स्थान पर " प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी महापत्तन 
भिन्न से पत्तनों में से प्रत्येक में " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख ) उपधारा ( 3 ) में , " यह घोषित करे कि कोई अन्य पत्तन "" 
शब्दों के स्थान पर " यह घोषित करे कि किसी महापत्तन से भिन्न कोई अन्य 
पत्तन " शब्द रखे जाएंगे । 


धारा 34 के स्थान 
पर मई धारा का 
प्रतिस्थापन । 


5. पत्तन अधिनियम की धारा 34 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी 
जाएगी , अर्थात् : - - 


" 34. सरकार, 


सरकार द्वारा 
, पसन शुल्क में 
फेरफार । 


( क ) महापत्तनों से भिन्न पत्सनों की दशा में , धारा 36 के 
अधीन नियुक्त प्राधिकारी से ; 


( ख ) महापत्तनों की दशा में , महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 का 38 
1963 की धारा 47क के अधीन गठित प्राधिकरण से , . 


परामर्श करने के पश्चात् ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए , यदि कोई हो , 
जिन्हें वह अधिरोपित करना ठीक समझे , इस अधिनियम के अधीन किसी 
पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को पत्तन 
शुल्कों के संदाय से छूट दे सकेगी और छूट को रह कर सकेगी, या पत्तन की 
प्राप्तियों और प्रभारों को ध्यान में रखते हुए ऐसे शुल्कों को या उनमें से 
किसी को , ऐसी रीति से जैसी वह समीचीन समझे , कम करके या बढाकर 
उन दरों में फेरफार कर सकेगी, जिन पर पत्तन में पत्तन - शुल्क नियत किए 
जाने हैं अथवा पत्तन में प्रवेश करने वाले किसी जलयान या जलयानों के 
वर्ग को पत्तन - शुल्कों का संदाय करने के दायित्व से जितनी अवधि के लिए 
छुट है , उस अवधि का विस्तार कर सकेगी : 


परन्तु ऐसी दरें किसी भी दशा में इस अधिनियम द्वारा या उसके 
अधीन लिए जाने के लिए प्राधिकृत रकम से अधिक नहीं होंगी । " । 


धारा 35 फा 
संशोधन । 


6. पत्तन अधिनियम की धारा 35 की उपधारा ( 11 में , “ इस अधिनियम के 
प्रधीन किसी पत्तन के भीतर " शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन 
किसी पसन , जो कोई 1 पत्तन न हो , के भीतर, " शब्द रखे जाएंगे । 
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- - 


7. पत्तन अधिनियम की धारा 46 में , "किसी पत्तन में प्रवेश करने वाले धारा 46 का 
ऐसे जलयान " शब्दों के स्थान पर "किसी पत्तन में , जो कोई महापत्तन न हो , संशोधन । 
प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान " शब्द रह जाएंगे । 


___ 8. पत्तन अधिनियम की धारा 47 में , “ जम कोई जलयान इस अधिनियम के धारा 47 का 
अधीन किसी पत्तन में प्रवेश करता है " शब्दों के स्थान पर " जब कोई जलयान संशोधन । 
इस अधिनियम के अधीन किसी पत्तन में , जो कोई महापत्तन न हो , प्रवेश करता 
है, " शब्द रखे जाएंगे । 


9. पतन अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग 1 में , स्तम्भ 2, स्तम्भ 3 प्रथम अनुसूची 
पौर स्तम्भ 4 के नीचे की प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा । 

का संशोधन । 


अध्याय 3 


महापसन न्याय अधिनियम , 1963 के संशोधन 


1963 का 38 


का 


10. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 को ( जिसे इस अध्याय में इसके धारा 
पश्चात महापत्तन अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 में , खंड ( क ) के पश्चात् संशोधन । 
निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात : - - 

__ ( कक ) “ प्राधिकरण से धारा 47क के अधीन गठित महापत्तन 
टेरिफ प्राधिकरण अभिप्रेत है ; । 


11. महापत्तन अधिनियम की धारा 29 में , उपधारा ( 2 ) के पश्चात् 
निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी , अर्थात् :- - 


धारा 29 का 
संशोधन । 


— “ ( 3 ) उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) में किसी बात के होते हुए भी ; 
बोर्ड में निहित रेटों को नियत करने का अधिकार प्राधिकरण में उस तारीख 
से ही निहित हो जाएगा , जिसको उसका गठन धारा 47क की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन किया जाता है । " । 


12. महापत्तन अधिनियम की धारा 42 की उपधारा ( 4 ). में , "धारा 48 धारा 42 का 
या धारा 49 या धारा 50 के अधीन नियत किए गए मापदण्ड के अनुसार संशोधन । 
उद्ग्रहणीय " शब्दों और अंकों के स्थान पर " प्राधिकरण द्वारा, राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट " शब्द रख जाएंगे । 


1840 का 10 

13. महापतन अधिनियम की धारा 47 की उपधारा ( 3 ) के खंड ( भ ) धारा 47 का 
1888 का 6 में , " माध्यस्थम अधिनियम , 1940" शब्दों और अंकों के स्थान पर " माध्यस्तभ संशोधन । 

और सुलह अधिनियम , 1996 " शब्द और अंक रख्ने जाएगे । 


14. महापतन अधिनियम के अध्याय 5 के पश्चात् , निम्नलिखित अध्याय नए अध्याय 5क 
अन्तःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : - - 

का अन्तःस्थापन । 


" अध्याय 50 


महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण 


47क, ( 1 ) ऐसी तारीख से , जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधि - महापत्तन टैरिफ 
सूचना द्वारा , नियत करे , इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण प्राधिकरण का 
का गठन किया जाएगा, जिसे महापत्तन टैरिफ प्राधिकरण कहा जाएगा । गठन और 

निगमन । 


( 2 ) प्राधिक रग पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा , जिसका 
शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी और वह उक्त नाम से 
वाद लाएगा और उस पर बाद लाया जाएगा । 
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- 


- - 


- 


( 3 ) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय ऐसे स्थान पर होगा , जो 
केन्द्रीय सरकार समय- समय पर विनिश्चित करे । 


( 4 ) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा जिनकी 
नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी , अर्थात् :- -- 


( क ) अध्यक्ष , ऐसे व्यक्तियों में से , जो भारत सरकार के 
सचिव हैं या जो सचिव रहे हैं या जिन्होंने केन्द्रीय सरकार में कोई 
समतुल्य पद धारण किया है और जिन्हें पसनों के कार्यकरण के प्रबंध 
में अनुभव और शान है ; 


( ख ) एक सवस्य , ऐसे अर्थशास्त्रियों में से, जिन्हें परिवहन या 
विदेश व्यापार के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का अनुभव है , 


( ग ) एक सदस्य , ऐसे व्यक्तियों में से, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में , 
सरकार में या किसी विसीय संस्था या औद्योगिक या सेवा सेक्टर 
में विनिधान या लागत विश्लेषण के विशेष संदर्भ में , कम से कम 
पंद्रह वर्ष का अनुभव है । 


अध्यक्ष और अन्य 
सदस्यों की 
पदावधि , सेवा की 
शत, प्रावि । 


47 . ( 1 ) अध्यक्ष या कोई सदस्य उस तारीख से , जिसको वह 
अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या तब तक 
वह पैसठ वर्ष की प्रायु प्राप्त नहीं कर लेता , दोनों में से जो भी पहले 
हो , पद धारण करेगा । 


( 2 ) अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संवेय वेतन और भसे तथा 
उनकी सेवा की अन्य शर्ते व होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की 
जाएं । 


( 3) उपधारा (1 ) में किसी बात के होते हुए भी , अध्यक्ष या 
कोई सदस्य , 


( क ) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की लिखित 
सूचना देकर अपना पद छोड़ सकेगा ; या 


( ख ) उसे धारा 47घ के उपबंधों के अनुसार उसके पद से 
हटाया जा सकेगा । । 


( 4 ) यदि अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्सि 
उसकी मृत्यु , पदत्याग या उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थता के कारण , 
या बीमारी या अन्य असमर्थता के कारण होती है तो ऐसी रिक्ति केन्द्रीय 
सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जाएगी और इस प्रकार नियुक्त 
अध्यक्ष या सदस्य उस व्यक्ति के , जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार नियुक्त 
किया जाता है , पदावधि की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा । 


अध्यक्ष और 
सवस्य के पद के 
लिए निरईता । 


47ग . कोई व्यक्ति प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में या किसी सदस्य 
के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए निरहित होगा यदि उसे धारा 6 
के अधीन न्यासी के रूप में चुने जाने के लिए निरहित कर दिया जाता है । 


और 


अध्यक्ष 
सदस्यों 
हटाया 
प्रादि । 


47 . ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , अध्यक्ष या किसी सदस्य को प्राधिकरण 
से हटा देगी , यदि वह, 


जाना 


a 


( क ) धारा 47ग के अधीन किसी निरर्हता के अधीन हो जाता 


( ख ) कार्य करने से इंकार करता है या कार्य करने में असमर्थ 
हो जाता है ; 
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( ग ) केन्द्रीय सरकार की राय में उसने अपने पद का इस 
प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित में 
हानिकारक है ; या 


( घ ) अध्यक्ष के रूप में या किसी सदस्य के रूप में बने रहना 
अन्यथा अनुपयुक्त है । 

( 2 ) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके विरुद्ध किसी 
जांच के लंबित रहने तक निलंबित कर सकेगी । 


( 3 ) इस धारा के अधीन हटाए जाने का कोई प्रादेश तब तक नहीं 
किया जाएगा जब तक कि , यथास्थिति , संबद्ध अध्यक्ष या सदस्य को अपना 
स्पष्टीकरण केन्द्रीय सरकार को देने का अवसर नहीं दे दिया गया हो और 
अब ऐसा आदेश पारित किया जाता है तो हटाए गए अध्यक्ष या सदस्य 
का स्थान रिक्त घोषित किया जाएगा । 


( 4 ) ऐसा अध्यक्ष या कोई सदस्य , जिसे इस धारा के अधीन हटा 
दिया गया है , प्राधिकरण के अधीन अध्यक्ष के रूप में या किसी सवस्य के 
रूप में या किसी अन्य हैसियत में पुननियुक्ति का पात्र नहीं होगा । 


अधिवेशन । 


4. .. प्राधिकरण ऐसे समय और स्थानों पर अधिवेशन करेगा और 
अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे 
मियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं । 


47 . प्राधिकरण के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष या प्राधिकरण प्राधिकरण के 
द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित सभी आदेशों और 
किए जाएंगे । 

विनिश्चयों का 

अधिप्रमाणीकरण । 
___ 47छ . प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण रिक्ति , प्रादि 
प्रविधिमान्य नहीं होगी कि 

से प्राधिकरण की 

कार्यवाहियों का 
( क ) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई विभिमानी 
त्रुटि है ; या 

होना । 


( ख ) प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में कार्य करने 
वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या 


( ग ) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता हैं जो 
मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है । 

47M . ( 1 ) प्राधिकरण अधिकारियों और ऐसे अन्य कर्मचारियों को 
नियुक्त कर सकेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के 
दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझता हैं । 


प्राधिकरण के 
अधिकारी और 
कर्मचारी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण के अधिकारियों 
और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य 
शर्ते घे होंगी जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए । " । 


15. महापत्तन अधिनियम की धारा 48 की उपधारा ( 1 ) में ,-- - 


धारा 48 का 
संशोधन । 


( क ) प्रारंभिक भाग के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


" प्राधिकरण , समय -समय पर , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , उन वरों 
का मापमान जिन पर और उन शर्तों का विवरण जिनके अधीन रहते 
ए इसके नीचे विनिर्दिष्ट उन सेवाओं में से कोई सेवा किसी पत्तन या 
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- - --- - - - - - - 
पत्तन के पहुंच मार्गों पर या उनके मंबंध में बोर्ड द्वारा या धारा 42 
के अधीन प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाएगी , विरचित 
करेगा - - " ; 


( ख ) उपखंड ( क ) में से “ जलयानों की बाबन उन सेवाओं के सिवाय 


जिनके लिए फीसें भारतीय पत्तन अधिनियम के अधीन प्रभार्य है ", शब्दा का 
लोप किया जाएगा । 


धारा 49 का 
संशोधन । 


16. महापत्तन अधिनियम की धारा 49 की उपधारा ( 1 ) में , प्रारभिक में 
भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 


" प्राधिकरण , ममय - समय पर , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , उन दरों 
का मापमान , जिनका मंदाय करने पर और उन शर्तों का विवरण भी 
विरचित करेगा जिनके अधीन रहते हुए बोर्ड के या उसके कब्जाधीन या 
अधिभोगाधीन किसी सपत्ति का या पत्तन या पत्तन के पहुंच मार्गों की 
परिसीमाओं के भीतर किसी स्थान का उपयोग इसके नीचे विनिर्दिष्ट 
प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा : - - " । 


नई धारा 49क 
और 49ख का 
अंत . स्थापन । 


17 . महापत्तन अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं 
मंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : --- 


पत्तन नयन और 
कतिपय अन्य 
सेवानों के लिए 
फीस । 


"49क . ( 1 ) किसी पत्तन के भीतर जलयानों को पत्तन नयन , उनकी 
खिंचाई करने , मूरिंग करने , फिर से मूरिंग करने , हुक करने , परिमाप करने 
तथा जलयानों को प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए फीस ऐसी दरों से 
प्रभारित की जा सकेगी जो प्राधिकरण नियत करे । 


( 2 ) ऐसी सेवाओं के लिए प्रब प्रभार्य फीमें तब तक प्रभार्य बनी 
रहेंगी जब तक वे उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
परिवर्तित नहीं कर दी जाती । 


( 3 ) केन्द्रीय सरकार, विशेष मामलों में , उपधारा ( 1 ) या उपधारा 
( 2 ) के अधीन प्रभार्य संपूर्ण फीम या उसके किसी भाग का परिहार कर 
सकेगी । 


पत्तन शोध्यों का 
नियत किया जाना । 


49 . ( 1 ) प्राधिकरण , ममय- समय पर, राजपत्र में अधिसूचना 
द्वारा , पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों पर पत्तन शोध्य नियत करेगा । 


( 2 ) प्रत्येक पत्तन पर पत्तन नयन और कतिपय अन्य सेवाओं के लिए 
फीस या पत्तन शोध्यों में वृद्धि करने या उन्हें परिवर्तित करने का कोई 
आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उस तारीख से , जिसको उक्त 
आदेश राजपत्र में प्रकाशित किया गया था , तीस दिन समाप्त नहीं हो 
जाते । । 


18. महापत्तन अधिनियम की धारा 50 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 
रखी जाएगी , अर्थात् : - - 


धारा 50 का 
प्रतिस्थापन और 
नई धाग 50क , 
50 और 50ग 
का अंतःस्थापन । 


मिलीज़ली सेवानों 
के लिए समेकित 
दरें । 


" 50 . प्राधिकरण , समय - समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ; 
धारा 48 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के किसी संयोजन के लिए या बोर्ड की या 
उसके कब्जाधीन या अधिभोगाधीन किसी संपत्ति के , जैसी धारा 49 में 
विनिर्दिष्ट हैं , किसी उपयोग या उपयोग की अनुज्ञा सहित ऐसी सेवा या 
सेवाओं के किसी संयोजन के लिए दरों का जलयानों को या धारा 49क में 


अनुभाग 1क ] 
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यथाविनिर्दिष्ट , उनकी पत्तन नयन , उनकी खिंचाई करने , मूरिंग करने, फिर से मुरिंग 
करने हक करने या परिमाप करने तथा जलयानों को प्रदान की गई अन्य 
सेवाओं के लिए प्रभारित की जाने वाली फीसों या धारा 49ख में यथा 
विनिर्दिष्ट पत्तन में प्रवेश करने वाले जलयानों पर नियत किए जाने वाले 
पत्तन शोध्यों और ऐसे शोध्यों को अवधि के लिए फीम का ममकित माप 
मान घिरचित करेगा । 


50क. किसी पत्तन में स्थिरक भार वाले प्रवेश करने वाले ऐसे जलयान स्थिरक भार 
पर जो यात्रियों को नहीं ले जा रहा है , ऐसी दर से पसन शोध्य प्रभारित वाले जलयानों पर 
किया जाएगा जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाएगी और जो उस दर पत्तन शोध्य । 
के तीन - चौथाई से अधिक नहीं होगी जिससे वह अन्यथा प्रभार्य होता । 


50ख . जब कोई जलयान पत्तन में प्रवेश करता है किन्तु कोई स्थोरा ऐसे जलयानों पर 
या यात्री न तो उतारता है और न चढाता है ( ऐसे माल उतारने या पुन : पत्तन शोध्य जो 
लादने के अपबाद के साथ जो मरम्मत के प्रयोजन के लिए आवश्यक है ) न तो स्थोरा उतार 
तो उस पर ऐसी दर से पत्तन शोध्य प्रभारित किया जाएगा जो प्राधि - रहे हैं न लाद रहे 
करण द्वारा अवधारित की जाएगी और वह इस दर के आधे से अधिक नहीं हैं । 
होगी जिससे वह अन्यथा प्रभार्य होता । 


के 
का 


50ग. इस अधिनियम के अनुसरण में जारी की गई प्राधिकरण की प्राधिकरण 
प्रत्येक अधिसूचना , घोषणा, प्रादेश और विनिमय राजपत्र में प्रकाशित किया मादेशों 
जाएगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक ऐसे पत्तन के संरक्षक के कार्यालय में प्रकाशन । 
मौर सीमाशुल्क सदन में , यदि कोई है , रखी जाएगी जिससे घोषणा, प्रादेश 
या नियम संबंधित हैं और वहां यह किसी फीस का संदाय किए बिना किसी 
भी व्यक्ति के निरीक्षण के लिए सभी युक्तियुक्त समय पर उपलब्ध होगी । " । 


19. महापत्तन अधिनियम की धारा 51 में , "बोर्ड " शब्द के स्थान पर धारा 51 का 
दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, " प्राधिकरण " शब्द रखा जाएगा । 

संशोधन । 


20. महापसन अधिनियम की धारा 52 का लोप किया जाएगा । 


धारा 52 का 
लोप । 


21. महापत्तन अधिनियम की धारा 54 में , - - 


धाग 54 का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) में , "किसी बोर्ड को " शब्दों के स्थान पर "किसी 
प्राधिकरण को " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) में , 


(i ) “ यदि कोई बोर्ड जिसे उपधारा ( 1 ) के अधीन निदेश 
दिया गया हैं , विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे निदेश का अनुपालन , 
करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है " शब्दों , कोष्ठकों 

और अंक के स्थान पर , "यदि प्राधिकरण उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या उपेक्षा करता है , " 
शब्द , कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ; 


( ii ) परन्तुक में , " बोर्ड " शब्द के स्थान पर 
शाब्य रखा जाएगा । 


" प्राधिकरण " 


22. महापत्तन अधिनियम की धारा 57 में , " बोर्ड " शब्द के स्थान पर 
" प्राधिकरण " शब्द रखा जाएगा । 


धारा 57 का 
संशोधन । 


- 23 . महापत्तन अधिनियम की धारा 59 की उपधारा ( 1.) में , " बोर्ड द्वारा धारा 
इस अधिनियम के अधीन किन्हीं मालों की बाबत उद्ग्रहणीय " शब्दों के स्थान संशोधन 
पर “ इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय " शब्द रखे जाएंगे । 
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नई धारा 110 
का अन्त .स्थापन । 


24. महापत्तन अधिनियम की धारा 110 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अन्त : 
स्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 


प्राधिकरण को 
अतिष्ठित करने 
की केन्द्रीय सर 
कार की शक्ति । 


" 1107. ( 1 ) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि प्राधिकरण 
इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्य का अनु 
पालन करने में असमर्थ है या उसने पालन करने में बार- बार व्यतिक्रम 
किया है या अपनी शक्तियों का अतिक्रमण या दुरुपयोग किया है, अयथा 
यह जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 111 
के अधीन जारी किए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल हो गया 
है , तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसुचना द्वारा , प्राधिकरणको ऐसी अवधि 
के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए , अतिष्ठित . कर सकेगी : 


परन्त केन्द्रीय सरकार इस उपधारा के अधीन अधिसूचना जारी करने 
से पूर्व प्राधिकरण को यह हेतुक दशिन करने का कि उसे प्रतिष्ठित क्यों 
न कर दिया जाए, युक्तियुक्त अवसर देगी और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और 
माक्षेपों पर, यदि कोई हों , विचार करेगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्राधिकरण को प्रतिष्ठित करने वाली 
अधिसूचना के प्रकाशन पर ,----- 


( क ) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य , इस बात के होते हुए 
भी कि उनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, प्रतिष्ठित किए जाने की 
तारीख से , यथास्थिति , ऐसे अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में अपना पद 
रिक्त कर देंगे ; 


( ख ) वे सभी शक्तियां और कर्तव्या, जिनका प्रयोग या पालन 
प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा 
या उनके अधीन किया जा सकता है , अतिष्ठिनता की अवधि के दौरान , 
ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा , जिन्हें केन्द्रीय सरकार निविष्ट करे , 
प्रयोग की जाएंगी और उनका अनुपालन किया जाएगा । 


( 3 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिविष्ट 
प्रतिष्ठितता की अवधि की समाप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, 


( क ) अतिष्ठितता की अवधि को उतनी अतिरिक्त अवधि 
लिए , जितनी वह आवश्यक समझे , बढ़ा सकेगी ; अथवा 


( ख ) धारा 47क में उपबन्धित रीति से प्राधिकरण का पुर्नगठन 
कर सकेगी । " । 
25. महापत्तन अधिनियम की धारा 111 की उपधारा ( 1 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित उपधारा रखी जाएगी , अर्थात् : - - 


धारा 111 का 
संशोधन । 


" ( 1 ) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना 
प्राधिकरण और प्रत्येक बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन 
में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार 
समय -समय पर लिखित रूप में दे : 


परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई निदेश देने के पूर्व , यथास्थिति , प्राधिकरण 
या बोर्ड को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा । " । 


धारा 112 के 26. महापत्तन अधिनियम की धारा 112 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 
स्थान पर नई धारा रखी जाएगी, अर्थात् : --- 
का प्रतिस्थापन । 


[ अनुभाग 1 
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1866 का 


45 


भारत का राजपत्र असाधारण 
- - - - - -- - - - --- - - - - - - - - .- - - - . . - 
___ " 112. प्राधिकरण या किसी बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियोजित इस अधिनियम के 
प्रत्येक व्यक्ति भारतीय दंड महिना की धारा 166 से धारा 171 (जिनमें प्राधिकार से 
दोनों धारा सम्मिलित है ) , धार। 181, धारा 185 और धारा 409 के नियोजित प्रत्येक 
प्रयोजनों के लिए और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम , 1988 के प्रयोजनों व्यक्ति का लोक 
के लिए उक्त संहिता की धारा 21 के अन्तर्गत लोक मेवक ममझा जाएगा । " । सेवक होना । 


1988 का 49 


27 . महापत्तन अधिनियम की धारा 121 में " बोर्ड या उसके किसी सदस्य " , धारा 121 का 
शब्दों के स्थान पर "प्राधिकरण , बोर्ड या उसके किसी सदस्य " शब्द रखे जाएंगे । संशोधन । 


28 . महापत्तन अधिनियम की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ख ) धारा 122 का 

संशोधन । 
के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत: स्थापित किया जाएगा , अर्थात् :--- - 


" ( खक ) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को मंदेय वेतन , भत्ते तथा 
उनके अन्य निबंधन और शत ; " । 


29. महापत्तन अधिनियम की धारा 123 के पश्चात् . निम्नलिखित धारा नई धारा 12347 
अंतःस्थापित की जाएगी , अर्थात् : - - 

का अंतःस्थापन । 


" 1230 . प्राधिकरण निम्नलिखित प्रयोजनों में से सभी या किन्हीं के विनियम बनाने 
लिए इस अधिनियम में संगत विनियम बना सकेगा , अर्थात् : ---- 

की प्राधिकरण 

की शक्ति । 
( क ) धारा 47 के अधी न प्राधिकरण के अधिवेशनों के समय 
और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ; 


( ख ) धारा 47ज की उपधारा ( 2 ) के अधीन प्राधिकरण के 
अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संवेय वेतन और भत्ते तथा 
उनकी सेवा की अन्य शर्ते ; " । 
30. महापत्तन अधिनियम की धारा 132 में , -- - 


धारा 132 मा 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 1 ) में ,---- 


( i ) प्रारंभिक भाग में , “बोर्ड द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा , " 
शब्दों के स्थान पर " बोर्ट या प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा " 
शब्द रखे जाएंगे । 


( ii ) खंड ( ख ) में , "केन्द्रीय सरकार द्वारा " शब्दों के स्थान 
पर " प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा " शब्द रखे जाएंगे ; 


( ख ) उपधारा ( 2 ) में , “ केन्द्रीय सरकार द्वारा " शब्दों के स्थान पर 
" प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा " शब्द रखो जाएंगे । 


अध्याय 4 


प्रकोण 


1997 का प्रध्या - 31 . ( 1) पत्तन विधियां (संशोधन ) अध्यादेश , 1997 इसके द्वारा निरसित निरसन 
देश संख्यांक 1 किया जाता है । 

व्यावृत्ति 


और 


1908 का 15 
1963का 38 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित भारतीय 
पत्तन अधिनियम , 1908 और महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 के अधीन की 
गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित उन अधिनियमों के 
सत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग 1 
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- 


- - - - - 


-- - - -- 


- 


- -- 


राष्ट्रीय राजमार्ग विधि ( संशोधन ) 

अधिनियम , 1997 
( 1997 का अधिनिः म संख्यांक 16 ) 


[ 25 मार्च, 1997 ] 
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 

और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्राधिकरण अधिनियम , 1988 

का और संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


मारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में ससद्धाग निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


अध्याय 1 
प्रारंभिक 


1 . ( 1 ) इस अधिनियम का मक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजमार्ग विधि ( संशोधन ) 
अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारम्भ । 


( 2 ) यह 24 जनवरी , 1997 को प्रवृत्त हा सममा जाएगा । 


अध्याय 2 


राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का संशोधन 


1956 का 48 


2 . राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् । धारा 2 का 
राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 की उपधारा ( 1 ) में , " उसके संशोधन । 
उन भागों को छोड़कर , जो किमी नगरपालिका क्षेत्र में स्थित हैं " शब्दों का 
लोप किया जाएगा । 


3 . राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा 3 के स्थान 
धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात : -- 

पर नई धाराओं 

का प्रतिस्थापन । 
3 . इस अधिनियम मे , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न पHिTET 


हो, 


( क ) “ सक्षम प्राधिकारी ” से केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपन्न 
में अधिसूचना द्वारा , ऐसे क्षेत्र के लिए , जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट 
किया जाए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकत 
कोई व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है ; 

( ख ) “ भूमि के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और 
भवद्ध चीजें या भुबद्ध किसी चीज से स्थाई रूप से जकड़ी हई चीजें हैं । 


3 . ( 1 ) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है भूमि , प्रादि अर्जित 
कि लोक प्रयोजन के लिए किसी राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग करने की शक्ति । 
के निर्माण , अनरक्षण, प्रबंध या प्रचालन के लिए किसी भमि की प्राव 
श्यकता है, वहां वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , ऐसी भूमि को 
अजित करने के अपने प्राशय की घोषणा कर सकेगी । 


[ भाग 2 
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( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में उस भूमि का 
संक्षिप्त विवरण दिया जाएगा । 


( 3 ) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना का मार दो स्थानीय 
समाचारपत्रों में प्रकाशित कराएगा जिनमें से एक जन भाषा में होगा । 


सर्वेक्षण, आदि के 
लिए प्रवेश करने 
की शक्ति । 


3 . धारा 35 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना के जारी 
किए जाने पर , केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के 
लिए, 

( क ) कोई निरीक्षण, सर्वेक्षण , माप , मूल्यांकन या जांच 
करना ; 


( ख ) तलमापन करना ; 
( ग ) अवमृदा का खोदा जाना या उसमें बोर करना ; 


( घ ) सीमानों 


और संकर्म का आशयित रेखांकन करना ; 


( 3 ) ऐसे तलमापनों, सीमाओं और रेखांकनों को चिह्नांकन लगाकर 
और खाइयां खोद कर चिह्नित करना ; या 


( च ) ऐसे अन्य कार्य या बातें करना जो उस सरकार द्वारा 
एम निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं , 


आक्षेपों की 
सुनवाई । 


विधिपूर्ण होगा । 

___ 3ग . ( 1 ) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के 
मधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उस 
उपधारा में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग पर आक्षेप 
कर सकेगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्राक्षेप लिखित रूप में सक्षम 
प्राधिकारी को किया जाएगा और उसमें उस आक्षेप के आधार उपवर्णित होंगे 
और सक्षम प्राधिकारी प्राक्षेपकर्ता को वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी 
द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की 
सुनवाई करने के पश्चात् और ऐसी और जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात जिसे 
सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे , उन श्राक्षेपों को , मादेश द्वारा , या तो 
मंजूर करेगा या नामंजूर करेगा । 


25 


स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “विधि व्यवसायी " 1881 
का वही अर्थ है जो अधिवक्ता अधिनियम , 1961 की धारा 2 की । 
उपधारा ( 1 ) के खंड ( म ) में है । 


( 3 ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा ( 2 ) के अधीन किया ममा 
कोई प्रादेश मंतिम होगा । 


अर्जम की घोषणा । 


31 . ( 1 ) जहां धारा 3ग की उपधारा ( 1 ) के अधीन कोई प्राक्षेप मक्षम 
प्राधिकारी को उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया गया है या 
जहां सक्षम प्राधिकारी ने उस धारा की उपधारा ( 2 ) के अधीन प्राक्षेप को 
नामंजूर कर दिया है वहां सक्षम प्राधिकारी तदनुसार केन्द्रीय सरकार को एक रिसोर्ट , 
यथाशक्य शीघ्र , प्रस्तुत करेगा और ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार , 
राजपन्न में अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा करेगी कि भूमि धारा 3क की उप 
धारा ( 1 ) में उल्लिखित प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए अजित की जाए । 

( 2) उपधारा ( 1 ) के अधीन घोषणा के प्रकाशन पर, भूमि सभी विल्लंगमों 
से मुक्त आत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुभाग 1 ] 

- - - 
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( 3 ) जहा किसी भूमि की बाबत अधिसूचना उसके अर्जन के लिए धारा 
3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित की गई है किन्तु उपधारा ( 1 ) 
के अधीन कोई घोषणा उस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की 
अवधि के भीतर प्रकाशित नहीं की गई है वहां उक्त अधिसूचना का कोई 
प्रभाव नहीं होगा : 


परंतु उफ्त एक वर्ष की अवधि की संगणना करने में , ऐसी अवधि या अवधियों 
को , जिनके दौरान धारा 3क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई अधि 
सूचना के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई या कार्यवाही न्यायालय के 
आवेश द्वारा रोक दी जाती है , अजित किया जाएगा । 


( 4 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा ( 1 ) के अधीन की गई किसी 
घोषणा को किसी न्यायालय में या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा 
प्रश्नगत नहीं किया जाएगा । 


कम्जा लेने की 
शक्ति । 


35 . ( 1 ) जहां कोई भूमि धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अधीन 
केन्द्रीय सरकार में निहित हो गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी भूमि 
की बाबत धारा 3छ के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 3ज 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई है 
वहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित सूचनाद्वारा स्वामी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति 
को , जिसका ऐसी भूमि पर कब्जा हो , यह निर्देश दे सकेगा कि वह उस भूमि का 
कब्जा सक्षम प्राधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत 
किसी व्यक्ति को सूचना की सामील से साठ दिन के भीतर अभ्यपित या परिदत्त करे । 

( 2 ) यदि कोई व्यक्ति उपधारा ( 1 ) के अधीन दिए गए किसी 
निदेश का पालन करने से इंकार करता है या असफल रहता है तो सक्षम 
प्राधिकारी -- -- 


( क ) महानगर क्षेत्र के भीतर पाने वाले किसी क्षेत्र में स्थित 
किसी भूमि की दशा में , पुलिस आयुक्त को ; 


( ख ) खंड ( क ) में निर्पिष्ट क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में 
स्थित किसी भूमि की दगा में , जिले के कलक्टर को , 


प्रायेदन करेगा और, यथास्थिति , ऐसा आयुक्त या कलक्टर सक्षम प्राधिकारी 
को या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति को भूमि का अभ्यर्पण 
प्रवर्तित कराएगा । 


3च . जहां भूमि धारा उघ के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित हो उस भूमि में 
गई है वहां केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए प्रवेश करने 
यह विधिपूर्ण होगा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग या उसके किसी भाग के निर्माण , का अधिकार 
अनुरक्षण, प्रबंध या प्रचालन के लिए या उससे संबंधित कोई अन्य कार्य जहाँ भूमि 
करने के लिए भूमि में प्रवेश करे और अन्य आवश्यक कार्य करे । 

केन्द्रीय सरकार 
में निहित हो गई 


38 . ( 1 ) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई भूमि अजित की जाती प्रतिकर के रूप 
है वहां ऐसी रकम संदत्त की जाएगी , जो सक्षम प्राधिकारी के प्रवेश द्वारा में संदेय रकम 
प्रवधारित की जाएगी । 

का प्रबधारम । 


( 2 ) जहां इस अधिनियम के अधीन किसी भूमि पर उपयोग का 
अधिकार या सुखाचार की प्रकृति का कोई अधिकार अजित किया जाता है 
वहाँ उस भमि के स्वामी को और किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को , जिसका उस 
भूमि में उपभोग का अधिकार ऐसे अर्जन के कारण किसी भी रूप में 
प्रभावित हुआ है , उतनी रकम संदत्त की जाएगी जो उस भूमि के लिए 
उपधारा ( 1 ) के अधीन अवधारित रकम के दस प्रतिशत पर संगणित 
रकम होगी । 


[ भाग 2 
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( 3 ) उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के अधीन रकम का अवधारण 
करने में पूर्व सक्षम प्राधिकारी अजित की जाने वाली भमि में हितबद्ध सभी 
यक्तियों से दावा आमंत्रित करते हुए दो स्थानीय समाचारपत्रो में , जिनमें 
से एक जन भाषा में होगा , सार्वजनिक सूचा प्रकाणित कराएगा । 


( 4 ) ऐसी सूचना में भूमि की विशिष्टियों का विवरण होगा और उस 
भूमि में हितबद्ध सभी व्यक्तियों से बयाक्तिक रूप से या अभिकर्ता द्वार 
अथवा धारा 3ग की उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट विधि व्यवसायी वारः 
सभम प्राधिकारी के समक्ष ऐसे समय और स्थान पर उपसंजात होने की 
और ऐसी भूमि में अपने- अपने हितों को प्रकृति का विवरण देने की 
अपेक्षा की जाएगी । 


( 5 ) यदि उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 2 ) के अधीन मक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम किसी पक्षकार को स्वीकार्य नहीं है , तो 
रकम किसी पक्षकार के प्रावेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए 
गए मध्यस्थ धारा अवधारित की जाएगी । 


( 6 ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हए, माध्यस्थम् 
भौर सुलह अधिनियम , 1996 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक 
माध्यस्थम को लागू होंगे । 


1996 का 2A 


( 7 ) सक्षम प्राधिकारी या मध्यस्थ , यथास्थिति , उपधारा ( 1 ) या 
उपधारा ( 5 ) के अधीन रकम का अबधारण करते समय , निम्नलिखित 
को ध्यान में रखेगा 


( क ) धारा 3क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को 
भूमि का बाजार मूल्य । 


( ख ) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को ऐसी 
भूमि को अन्य भूमि मे पृथक् करने के कारण हुआ नुकसान, यदि 


( ग ) भूमि का कब्जा लेने के समय हितबद्ध व्यक्ति को उमकी अन्य 
स्थावर संपत्ति को किसी रीति से या उसके उपार्जनों पर हानिकारक रूप से 
प्रभाव डालने वाले अजन के कारण हुआ नुकसान , यदि कोई है । 


( घ ) यदि भूमि के अर्जन के परिणामस्वरूप नितबद्ध व्यक्ति 
अपने निवास या कारबार के स्थान का परिवर्तन करने के लिए विवश 
है तो ऐसे परिवर्तन से आनुषंगिक उचित व्यय , यदि 
कोई है । 


रकम का जमा 
और संदाय किया 
जाना । 


उज . ( 1 ) धारा 30 के अधीन अवधारित रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा 
भूमि का कब्जा लेने से पहले सक्षम प्राधिकारी के पास ऐसी रीति से 
जमा कराई जाएगी जो उस सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा 
अधिकाषित की जाए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन रकम के जमा कर दिए जाने के पश्चात् 
यथाशीघ्र , सक्षम प्राधिकारी रकम केन्द्रीय सरकार की ओर से उसके हकवार 
व्यक्ति या व्यक्तियों को संवत्त करेगा । 


( 3 ) जहां उपधारा ( 1 ) के अधीन जमा की गई रकम में कई 
व्यक्ति हितबल होने का दावा करते हैं वहीं सक्षम प्राधिकारी उन व्यक्तियों 
को अवधारित करेगा जो , उसकी राय में , उनमें से प्रत्येक को संवेय रकम 
प्राप्त करने के हकदार हैं । 
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( 1 ) यदि रकम मा के किसी भाग के प्रभाजन के बारे में 
या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में , जिलको उक्त रकम या उसका कोई भाग 
मंदय है, कोई विवाद उत्पन्न होता है तो मजम प्राधिकारी उस विवाद को 
प्रारंभिक अधिकारिता वाले उम प्रधान गिविल न्यायालय को , जिमको 
अधिकारिता की मीमाओं के भीत : वह भूमि स्थित है , विनिश्चर के लिए 
निर्देशित करेगा । 


( 5 ) जहां मध्यस्थ धारा धारा 33 के अधीन अवधारित रकम सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा अवधारित रकम से अधिक है , वहां मध्यस्थ ऐमी अतिरिक्त 
रकम पर धारा 3 के अधीन कब्जा लेने की तारीख में उस रकम के 
वस्तुत : जमा किए जाने की तारीख तक नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर 
मे व्याज अधिनिर्णीत कर सकेगा । 


( 6 ) जहा मध्यस्थ हारा अवधारित रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अवधारित रकम से अधिक है वहां उपधारा ( 5 ) के अधीन अधिनिर्णीत व्याज 
महित , यदि कोई है, अतिरिक्त रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से , जो 
उम सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा अधिकथित की जाए , 
मक्षम प्राधिकारी के पास जमा की जाएगी और ऐसे जमा का उपधारा ( 2 ) 
मे उपधारा ( 4 ) के उपयंत्र लागू होंगे । 


अ . सक्षम प्राधिकारी को , इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए , 
निम्नलिखित विषयों की बाबत वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल 
प्रक्रिया संहिता , 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते 
ममय मिविल न्यायालय को हैं , अर्थात् : - - 


मक्षम प्राधिकारी 
को सिविल न्या 
यालय की कतिपय 
शक्तियां होंगी । 


1908 का 


( क ) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना 
और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ; 


( ख ) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की 
अपेक्षा करना ; 


( ग ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य लेना ; 


( घ ) किसी न्यायालय या कार्यालय से फिसी लोक अभिलेख 
को अक्षा करना ; 


( 1 ) मालियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना । 


3 . भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की कोई बात 
अधिनियम के अधीन किसी वर्जन को लागू नहीं होगी । । 


इस 


1894 के भूमि 
अर्जन अधिनियम 
1 का लागू न 


4 . राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 8 का लोप किया जाएगा । 


धारा 8 
लोप । 


का 


5. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 2 ) के खंड ( क ) 
के पश्चात निम्नलिखित झुंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात : 


धारा 9 का 
संशोधन । 


" ( क ) बह रीति जिससे धारा 3ज की उपधारा ( 1 ) और उपधारा 
( G ) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के स रकम जमा की जाएगी ; " । 
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अध्याय 3 


भारतीय र ष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनि . म , 1988 का संशोधन 


1885 


T 68 


धारा 13 

6 . भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , 1988 की (जिसे इसमें 
स्थान पर नई इमके पश्चात् राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम कहा गया है ) धारा 13 
धारा का प्रति - के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , अर्थात : - - 
स्थापन । 


प्राधिकरण के 
लिए भूमि का 
अनिवार्य अर्जन । 


" 13. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन 
करने के लिए अपेक्षित कोई भूमि , लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक भूमि समझी 
जाएगी और प्राधिकरण के लिए ऐसी भूमि का अर्जन राष्ट्रीय राजमार्ग 
अधिनियम , 1956 के उपबंधों के अधीन किया जा सकेगा । " । 


1956 का 48 


धारा 16 का 
संशोधन । 


7 . राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 16 की उपधारा ( 2 ) 

7. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिक 
में , खंड ( ज ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात् : - - 


“ ( ज ) किसी व्यक्ति को अपने कृत्यों में से किसी कृत्य में ऐसे निबंधनों 
और शर्तों पर , जो विहित की जाएं , लगा सकेगा या उसे सौप सकेगा ; " । 


स्थान 


श न के 8. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर 

नई निम्नलिखित धारा रखी जाएगी , अर्थात् : - - 
धारा का प्रति 
स्थापन । 

" 17. केन्द्रीय सरकार, संसद् की विधि द्वारा इस निमित्त, किए गए सम्यक 
केन्द्रीय सरकार 
बारा प्राधिकरण 

विनियोग के पश्चात्, - - 
को अतिरिक्त 

( क ) किसी पूंजी का , जो प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम 
पूंजी और अनु 

के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए या उससे संबंधित 
दान । 

किसी प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो , ऐसे निबंधनों मौर शर्तों पर , जो 
वह सरकार अवधारित करे, प्रबंध कर सकेगी ; 

( ख ) प्राधिकरण को , ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो केन्द्रीय 
सरकार अवधारित करे , उधार या अनुवानों के रूप में ऐसी धनराशि 
का संदाय कर सकेगी जो वह सरकार इस अधिनियम के अधीन 
प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक 
समझे । " । 


धारा 34 का 
संशोधन । 


. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम की धारा 34 की उपधारा ( 2 ) 
के खंड ( घ ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: 


“ ( घष ) वे निबंधन और शर्ते जिनके अधीन प्राधिकरण के कृत्य धारा 16 
की उपधारा ( 2 ) के खंड ( ज ) के अधीन किसी व्यक्ति को सोंपे जाएं । " । 


और 


10. ( 1 ) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि ( संशोधन ) अध्यादेश , 1997 इसके द्वारा 1997 का आध्यादेश 
निरसित किया जाता है । 

संख्यांक 


व्यावृत्ति । 


1997 का अध्यादेश 
संख्यांक 


( 2 ) राष्ट्रीय राजमार्ग विधि ( संशोधन ) अध्यादेश, 1997 के निरसन के होते 
हुए भी , उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम और 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम , के अधीन की गई कोई बात 
या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंधों 
के अधीन की गई समझी जाएगी । 


प्रमाा 


1क ] 


भारत का राजपन्न प्रसाधारण 
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ललित कला अकादमी ( प्रबंध - ग्रहण ) 

अधिनियम , 1997 


1997 का अधिनियम संख्यांक 17 ) 


[ 25 मार्च, 1997 ] 


ललित कला अकादमी का लोकहित में सीमित अवधि 
के लिए प्रबंध -ग्रहण करने का और उससे 
संबंधिप्त या उसके आनुषंगिक 
विषयों का उपबंध 
करने के लिए 
अधिनियम 


ललित कला अकादमी का गठन भारत सरकार द्वार। तारीख 5 अगस्त , 
1954 को पारित संसदीय संकल्प द्वारा रंगचित्रकलाओं , लेखाचित्रकलाओं, 
मूर्तिकलाओं, प्रावि में दृश्य कलाओं को प्रोत्साहित करने और उनका उन्नयन 
करने के लिए दुण्य कालानों के क्षेत्र में शीर्षस्थ मांस्कृतिक निकाय के रूप में 
किया गया था , 


1860 या 21 


और ललित कला अकादमी को सोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1860 
के अधीन तारीख 11 मार्च, 1957 को सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया 
गया था । 


और अकादमी को अपने क्रियाकलाप के क्षेत्र में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता 
है, यद्यपि भारत सरकार संगठन के लिए एकमात्र निधि उपलब्ध कराने वाला 
अभिकरण है ; 


और ललित कला अकादमी द्वारा निधियों के दुरुपयोग के संबंध में कई हलकों 
से जिनके अंतर्गत संसद के माननीय सदस्य भी हैं , प्राप्त शिकायतों के अनुसरण 
में एक समिति का गठन भारत सरकार द्वारा तारीख 24 मार्च, 1988 के संकल्प 
द्वारा श्री पी० एन० हकसर की अध्यक्षता में ललित कला अकादमी सहित राष्ट्रीय 
अकादमियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए किया गया था और उस समिति 
ने उक्त अकादमी के प्रबंध में कार्यकलाप की विस्तृत जांच के पश्चात उसकी 
महापरिषद्, कार्यकारिणी बोर्ड और कलाकारनिर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली 
की पुनर्सरचमा करने की सिफारिमा की ; 


और उन गंभीर कठिनाइयों को देखते हुए जो ललित कला अकादमी के 
प्रबंध के संबंध में उत्पन्न हुई हैं , उसके प्रबंध का सीमित अवधि के लिए ग्रहण 
करना प्रावश्यक है और यह अनुभव किया गया है कि ललित कला अकादमी 
का प्रबन्ध - ग्रहण करने में कोई विलंब अकादमी के हितों और उददेश्यों के लिए 
प्रत्यन्त हानिकर होगा ; 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : --- 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


__ 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ललित कला अकादमी ( प्रबन्ध 
ग्रहण ) अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम और 
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भाग 2 
- - - - - - - - - 


___ भारत का राजपत्र असाधारण 

- -- - - 
( 2 ) यह 24 जनवरी , 1997 को प्रवृत्त हा समझा जाएगा । 
2. इस अधिनियम में , जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हा,- - 


परिभाषाएं । 


(ः ) "प्रशामक " में धारा । के अधीन प्रशासक के रूप में नियुक्त 
व्यक्ति अभिप्रेत है ; 


( ख ) "विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमो द्वारा 
विहित अभिप्रेत है ; 


( ग ) “ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम " से दिल्ली राष्ट्रीय राज 
धानी राज्यक्षेत्र में यथा प्रवत्त सोमाइटी मजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 1860 कर 21 
अभिप्रेत है ; 


( घ ) “ सोसाइटी " में ललित कला अकादमी अभिप्रेत है , जो सोसाइटो 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी है ; 


( 3 ) उन शब्दों और पदों के , जो इसमें प्रयक्त है और परिभापित 
नहीं है, किन्तु सासाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में परिभाषित है , वहीं 
अर्थ है, जो उस अधिनियम में है । 


अध्याय 2 


ललित कला अकादमी का प्रबंध - ग्रहण 


सामाइटी 
प्रबंध । 


का 


3. ( 1 ) इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही , और उसके पश्चात तीन वर्ष 
की अवधि के लिए, सोसाइटी का प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि सोसाइटी का उचित प्रबन्ध 
सुनिश्चित करने के लिए यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार मे 
तीन वर्ष की उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात निहित बना रहे तो वह 
ऐसे प्रबन्ध के बने रहने के लिए ऐसी अवधि के लिए, जो एक समय में एक 
वर्ष में अधिक न हो , जो वह ठीक समझे, समय - समय पर निदेश जारी कर 
सकेगी , किन्तु ऐसी कुल अवधि , जिसके लिए ऐसा प्रबंध केन्द्रीय सरकार में 
निहित बना रहेगा , किसी भी दशा में , पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । । 


( 2 ) सोसाइटी के प्रबन्ध की बाबत यह समझा जाएगा कि उसके अन्तर्गत 
सभी आस्तियों , अधिकारों, पट्टातियों , शक्तियों , प्राधिकारों तथा विशेषाधिकारों 
और मभी जंगम और स्थावर संपत्ति , जिनके अन्तर्गत भूमि , भवन , कलाकृतियां , कर्म 
शालाएं , परियोजनाएं , भंडार , उपकरण , पुस्तकालय , मशीनरी, पाटोमोबाइल और 
अन्य यान हैं , रोकड़बाकी , प्रारक्षित निधियों, विनिधानों तथा बही ऋणों और 
ऐसी संपत्ति से , जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सोसाइटी के स्वामित्व , 
कब्जे , शक्ति या नियंत्रण में थी , उद्धभूत सभी अन्य अधिकारों और हितों तथा 
ऐसी मभी लेखाबहियों , रजिस्टरों, नक्शों , रेखाओं और उससे संबंधित किसी भी 
प्रकार के सभी अन्य दस्तावेजों का प्रबंध है । 


( 3 ) कोई संविदा, चाहे वह अभिव्यक्त है या विवक्षित , या अन्य ठहराव , 
जहां तक उसका संबंध सोसाइटी के प्रबंध और सोसाइटी के कार्यकलाप से है 
और जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त है, ऐसे प्रारम्भ को समाप्त 
हो गया समझा जाएगा । 

( 4 ) इम अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व, सोसाइटी के प्रबंध के भार 
साधक सभी व्यक्तियों , जिनके अन्तर्गत , यथास्थिति , अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , मचिब 1 
अवैतनिक सचिव के रूप में पद धारण करने वाले व्यक्ति भी हैं और सोसाइटी 
की महापरिषद , कार्यकारिणी बोर्ड , वित्त समिति और सभी अन्य समितियों के 
सदस्यों के बारे में यह समझा जाएगा कि उन्होंने अपने पद उस रूप में ऐसे प्रारंभ 
को रिक्त कर दिए हैं । 


अनुभाग 1क ] 
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भारन का राजपत्र असाधारण 
- - - - - - 

- - - - - - - - - - - 
+ ( 1 ) न्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ मे ही , मोमाइटी के सोसाइटी 
प्रशासक के रूप में उसका प्रशासन ग्रहण कान के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति प्रशासक । 
को नियुक्त करेगी और प्रशासक सोमाइट ना प्रबंध केन्द्रीय सरकार के लिए 
और उसकी अोर से करेगा । 


का 


( 2 ) प्रशासक के पर्यवेक्षण , नियंत्रण और निदेशों के अधीन रहते हुए , इस 
अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, सोसाइटी की वित्त समिति के कृत्यों का प्रयोग केन्द्रीय 
सरकार के किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जिसकी नियुक्ति उस सरकार 
द्वारा की जाएगी । 


( 3 ) केन्द्रीय सरकार, प्रशासक को उसकी शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में 
ऐसे मिदेश जिनके अन्तर्गत किसी न्यायालय , अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के 
समक्ष किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के प्रारम्भ , प्रतिरक्षा किए जाने या जारी 
रखे जाने संबंधी निदेश भी है ) जारी कर मकेगी जो वह सरकार वांछनीय समझे 

और प्रशासक किसी भी समय ऐसी रीति के बारे में , जिससे वह सोसाइटी का 
प्रबन्ध करेगा , या ऐसे प्रबंध के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी विषय के संबंध 
में अनुदेशों के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा । 


( 4 ) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अन्य उपबंधों 
के और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए , प्रशासक , सोसाइटी रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के 
हात हए भी , सोसाइटी के प्रबंध क संबंध में , यथास्थिति , महापरिषद या कार्य 
कारिणी बोर्ड की शक्तियों का , जिनके अन्तर्गत ऐसी पोमा इटी की किमी संपत्ति 
या प्रास्तियों का निपटान करने की शक्तियां भी हैं , चाहे ऐसी शक्तियां तत्समय 
प्रवन किसी विधि के अधीन या सोसाइटी के ज्ञापन तथा नियमों और विनियमों 
से या किसी अन्य स्त्रोत से व्युत्पन्न होती हों , प्रयोग करने का हकदार होगा । 


( 5 ) मोसाइटी के भाग रूप किसी सम्पत्ति का कब्जा , अभिरक्षा या नियंत्रण 
रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति को तत्काल प्रणामक को परिदत्त 
करेगा । 


( 6 ) कोई ऐमा व्यक्ति, जिसके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ को उसके 
काब्जे में या उसके नियन्त्रण में सोसाइटी के प्रबन्ध से संबंधित कोई पुस्तक , कागज 
पत्र , कलाकृतियां या अन्य दस्तावेजें , जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम के प्रारम्भ के 
पूर्व मोसाइटी के प्रबन्ध के भारसाधक व्यक्तियों के संकल्पों मे युक्त कार्यवृत्त 
पुस्तके भी हैं, सोताटी के प्र . न्ध में संबंधिः च ल पैक बु , कोई पत्र , ज्ञापन , 
टिप्पण या उसके और सोसाइटी के बीच अन्य पत्र -व्यवहार हैं , तत्समय प्रवत्त 
किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी , पुस्तकों , कागजपत्रों, कला 
कृतियों और अन्य दस्तावेजों ( जिनके अन्तर्गत ऐसी कार्यवृत्त पुस्तके , चैक बक , 
पत्र , जापन , टिप्पण या अन्य पन -व्यवहार है ) के लिए प्रशासक को लेखा- जोखा 
देने का दायी होगा । 


( 7 ) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व सोसाइटी के प्रशासन का 
भारसाधक कोई व्यक्ति उस दिन से दस दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई 
अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार इस निमिन अनुज्ञात करे , इस अधिनियम के 
प्रारंभ के ठीक पूर्व सोसाइटी के भागरूप सभी सम्पतियों और आस्तियों की 
( जिनके अन्तर्गत बही ऋणों और विनिधानों तथा सामानों की विशिष्टियां भी 
हैं ) और ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व विद्यमान उसके प्रशासन के संबंध में सोसाइटी 
के सभी दायित्वों और बाध्यताओं की तथा उसके प्रशासन के संबंध में और ऐसे 
प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी द्वारा किए गए सभा करारों की भी एक 
पूर्ण सूत्री प्रशासक को देगा । 


( 8 ) प्रशासक सोसाइटी की निधियों में मे यह पारिश्रमिक प्राप्त करेगा 
जो केन्द्रीय सरकार नियत करे । 
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किसो समिदा के 5. नत्ममय प्रवत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी , कोई ऐसा 
समय -पर्व पर्य - व्यमित , जिमकी बाबत प्रबंध की कोई मंविदा या अन्य ठहराव धारा 3 की 
वमान के लिए उपधारा ( 3 ) में अंतविष्ट रूपबंधों के कारण पर्यवसित हो गया है अथवा जिसका 
प्रतिकार का अधि कोई पप धारण करना उम धार की उपधारा ( 4 ) में अन्तविष्ट उपबंधों के 
कार न होना । कारण ममाप्त हो ग , प्रशासन की संविदा या अन्य टहगव के ममयपूर्व 

पर्यवसन के लिए या अपने पद की हानि के लिए किसी प्रतिकर का दावा 
करने का हकदार नहीं होगा । 


मोमाइटी 
प्रशासन 
त्याग । 


6. ( 1 ) यदि , धारा 3 की उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , 
उस उपधारा म निर्दिष्ट छवधि के समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय केन्द्रीय 
सरकार को है प्रतीत होता है कि सोसाइटी का प्रबंध उम मरकार में निहित 
करने में पोजन पूरे हो गए हैं या किसी अन्य कारण में यह प्रायए नही है 
कि मोमाइट का प्रबंध उन सरकार निहित बना रहना चाहिए तो वह , २, जपत्र 
में प्रकाशित ; दाग द्वारा, सोम इटी के प्रबध का , उ . नारी ग 
जो उम आदेश में विनिदिष्ट भी जाए , त्याग कर सकेगी । 


( 2 ) सोसाइटी का प्रशासन , उपधारा ( 1 ) के अधीन विनिर्दिष्ट नागेन 
से दी , सोसाइटी को महापरिषद् में निहित हो जाएगा और ऐसा प्रबंध सोमाटो 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा , किन्तु सोमाइटी 
के प्रबंध के सबंध में ऐसे उपाय , यदि कोई हो , उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रादेश 
के प्रकाशन के पश्चात् किए जा सकते हैं । 


1960 अधि - 7. ( 1 ) सामाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम में या सोसाइटी के ज्ञापन तथा 
नियम 21 का नियमों और विनियमों में किसी बान के होते हुए भी , किन्त धारा 6 की उप 
लाग होना । धारा ( 2 ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सोसाइटी का प्रमध जब तक केन्द्रीय 

सरकार में निहित बना रहता है सब तक , 


( क ) सासाइटी के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के लिए यह विधि 
पूर्ण नहीं होगा कि बे या वह किसी व्यक्ति को सोसाइटी की महापरिषद 
के सदस्य के कप में नामनिर्देशित या नियुक्त करें या करे ; . 


( ख ) इस अधिनियम के प्रारम्भ को या उसके पश्चात् सोसाइटी के 
सदस्यों के किसी अधिवेशन में या सोसाइटी की महापरिषद् के किसी 
अधिवेशन में पारित किसी संकल्प को तब तक कार्यान्वित नहीं किया जाएगा 
जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न किया जाए ; 


( ग ) सोसाइटी के विघटन के लिए या किसी अन्य सोसाइटी में 
बिलयन के लिए या उसके प्रशासन की बाबत किसी रिसीवर की नियक्ति 
के लिए कोई कार्यवाही केन्द्रीय सरकार की सहमति के सिवाय किसी न्या 
पालय में नहीं होगी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में अन्तविष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और ऐसे 
अन्य अपवादों, निबंधनों और परिसीमानों, यदि कोई हों , जो विहित की जाएं , 
के अधीन रहते हुए , सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम सोसाइटी को उसीरीति 
से लागू होता रहेगा जिससे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उसको लागू 
था । 


प्रध्याय 3 
प्रकीर्ण 


शास्तियां । 


8. वह व्यक्ति , जो -- 


( क ) सोसाइटी के भागरूप किसी संपत्ति को अपने कब्जे या अभिरक्षा 
या नियंत्रण में रखते हुए ऐसी संपत्ति को प्रशासक या इम अधिनियम के 
अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति से सदोष विधारित करेगा , या 
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( ख ) किसी ऐसी संपत्ति का कब्जा सदोष अभिप्राप्त करेगा , या 


( ग ) सोसाइटी के भागरूप किसी सपत्ति का जानबूझकर प्रतिधारण 
करेगा मा परिदान करने में असफल रहेगा या उसे हटाएगा या नष्ट करेगा , या 


( घ ) किन्ही ऐसी पुस्तकों , कागजपत्रों, कालाकृतियों या अन्य दस्तावेजों 
को , जो उसके कब्जे या अभिरक्षा या नियंत्रण में हों , जानबूझकर विरित 
करेगा या उनके लिए प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी 
व्यक्ति को लेखाजोखा देने में असफल रहेगा , या 


( 1 ) धारा 4 की उपधारा ( 6 ) में यथाउपबंधित जानकारी या 
विशिष्टियां किसी उचित कारण के बिना धेने में असफल रहेगा , 


कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तव . की हो सकेगी, या जुर्माने मे , जो 
दस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों में , पण्डनीय होगः । 


9. ( 1 ) जहां इस अधिनियम के अधीन झोई अपराध , किसी कंपनी द्वारा कंपनियों द्वारा 
किया गया है , वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो उस अपराध के किए जाने के समय अपराध । 
उस कपनी के कारबार के मचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और 
उसके प्रति उत्तरदायो था और साथ ही वह कपनी भी ऐसे अपराध के दोषी 
समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के 
भागी होंगे : 


परन्तु इस उपधारों की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति का दंड का भागी 
नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी 
के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने 
के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी । 


( 2 ) उपधार। ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी , जहां इस अधिनियम 
के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो 
जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक , प्रबंधक , सचिव या अन्य 
अधिकारी की सहमति या मौनानकलता से किया गया है या उस अपराध का 
किया जाना उसकी किसी उपना के कारण माना जा सकता है , यहां ऐस 
निदेशक , प्रबंधक , सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा 
जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने 
का भागी होगा । 


स्पष्टीकरण - - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, - - 

( क ) " कंपनी " मे कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत 
फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है ; और 

( ख ) फर्म के संबंध में , "निदेशक " से उस फर्म का भागीदार 
अभिप्रेत है । 


10. सोसाइटी द्वारा अपने प्रबंध के संबंध में किसी संव्यवहार से उद्भूत अधिनियम 
किसी विषय की बाबत किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी वाद या आवेदन के लिए प्रवर्तन 
तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा विहित परिसीमा की अवधि की संगणना करने अवधि 
में , वह समय , जिमके दौरान यह अधिनियम प्रवृत्त है, अपजित कर दिया अपवर्जन । 
जाएगा । 


के 
की 
का 


की 


11. इस अधिनियम या इसके अधीन निकाली गई किसी अधिसूचना , किए अधिनियम 
गए किसी आदेश या बनाए गए किसी नियम के उपबंधों का , इस अधिनियम की 
से भिन्न किसी विधि में या किसी ऐसी लिखत में , जिसका इस अधिनियम से मना 
भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव है या किसी न्यायालय की किसी डिक्री 
या उसके किसी आदेश में उमसे असंगत किसी बात के होते हुए भी , प्रभाव 
होगा । 
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सद्भावपूर्वक की 12. ( 1 ) इस अधिनियम के गाधीन सद्भावपर्वक की गई या की जाने के 
गई कार्रवाई के लिए प्रार्शायत किसी नात के लिए कोई भी वाद , अभियोजन या अन्य विधिक 
लिए संरक्षण । कार्यवाही प्रशासक या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति 

के विरुद्ध नहीं होगी । 

( 2 ) इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए 
आशयित किसी बात से हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए कोई 
भी बाद या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या प्रशासक या केन्द्रीय 
सरकार के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । 


असद्भावपूर्वक 

13. ( 1 ) यदि केन्द्रीय सरकार का , ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह 
की गई संविधाएं ठीक समझे , यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व 
रद्द या परिवर्तित वर्ती एक वर्ष के भीतर किसी समय सोसाइटी और किसी अन्य व्यक्ति के बीच 
की जा सकेगी । की गई कोई मंविदा या करार , जहां तक ऐसी मंविदा या करार सोसाइटी के 

प्रबंध से संबंधित है, असद्भावपूर्वक किया गया है या सोसाइटी के हितों के 
लिए हानिकर है तो वह ऐसी संविदा या करार को रद्द या परिवर्तित करने वाला 
आदेश ( या तो बिना शर्त या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना 
ठीक समझे ) कर सकेगी और तत्पश्चात् ऐसी मंविदा या करार का तद्नुसार 
प्रभाष होगा : 


परन्त किसी संविदा या करार को ऐसी संविधा या करार के पक्षकारों को सुने 
जाने का उचित अवसर दिए बिना रद्द या परिवर्तित नहीं किया जाएगा । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन किसी प्रादेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति , 
ऐसे आदेश में परिवर्तन कराने या उसे उलटवाने के लिए आवेदन दिल्ली स्थित 
उच्च न्यायालय को कर सकेगा और तब ऐसा न्यायालय ऐसे आदेश को पुष्ट , 
उपांतरित या उलट मकेगा । 


नियोजन की 14. यदि प्रशासक की यह राय है कि सोसाइटी द्वारा अपने प्रबन्ध के सबंध 
संविदा समाप्त में इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व किसी भी समय की गई नियोजन की कोई 
कर की शक्ति । मंविदा असम्यक रूप में दुर्भर है , तो वह नियोजन की ऐसी संविदा को कर्मचारी 

को एक मास की लिखित रूप में सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन 
या मजदूरी देकर समाप्त कर सकेगा । 


नियम बनाने की 
शाक्ति । 


15. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार , इम अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने 
के लिए नियम , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , बना सकेगी । 


( 2 ) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक 
नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र , संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह 
सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक 
सत्र में अथवा दो या अधिक प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस 
मन के या पूर्वोक्त प्रानुक्रमिक मन्त्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व 
दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो 
तत्पश्चात वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान 
के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए 
तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या 
निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर 
प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

16. ( 1 ) ललित कला अकादमी ( प्रबन्ध -ग्रहण ) अध्यादेश, 1997 इसके द्वारा 1997 को अध्यादेश 
निरसिल किया जाता है । 

संख्यांक 10 


निरसन 
ध्यावृत्ति । 


और 


( 2 ) ललित कला अकादमी ( प्रबंध-ग्रहण ) अध्यादेश , 1997 के निरसन के 1997 का अध्यादेश 
होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस संख्यांक 10 
अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग 


क ] 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


237 


राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ( संशोधन ) 

अधिनियम , 1997 
(1997 का अधिनियम संस्थांक 18 ) 

[ 25 मार्च, 1997 ] 


राष्ट्रीय सफाई कमचारी आयोग अधिनियम , 

1993 का संशोधन 
करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवे वर्ष में पसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : --- 


__ 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय मफाई कर्मचारी पायोग 
( स शोधन ) अधिनियम , 1997 है । 


सक्षिप्त नाम । 


1783 का 64 


का 


2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी प्रायोग अधिनियम , 1993 की ( जिसे इसमे धार 
इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 1 की उपधारा ( 4 ) में , संशोधन । 
" 31 मार्च 1997 " अकों प्रार शब्द के स्थान पर " 31 मार्च, 2002 " प्रक 
और शब्द रखे जागे । 


3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) में निम्नलिखित परन्तक धरा । का 
प्रत.स्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : - - 

संशोधन । 


"परन्तु यह कि अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य , जो राष्ट्रीय 
सफाई कर्मचारी पायोग ( मंशोधन ) अधिनियम ,1997 के प्रारम्भ के ठीक 
पूर्व ऐसी हैसियत में पद धारण किए हुए हैं , 31 मार्च, 1997 को अपने 
अपने पद रिक्त कर देंगे : 


परन्तु यह और कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी प्रायोग (संशोधन ) 
प्रधिनियम , 1997 के प्रारम्भ के पश्चात् नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 
और प्रत्येक सदस्य ऐसी अवधि के लिए , जो तीन वर्ष से अधिक न हो , 
जो केन्द्रीय सरकार , इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे , या 31 मार्च, 2002 तक, 
इनमें में जो भी पूर्वतर हो , पद धारण करेंगे । " । 


अनुभाग 1 ] 
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विनियोग अधिनियम , 1997 
( 1997 का अधिनियम संख्दांफ 19 ) 

[ 25 मार्ष, 1987 ] 


31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कतिपय सेवात्रों 
लिए अनुत्त रकमों से अधिक जितनी रकमें उक्त वर्ष के दौरान 

उन सवालों पर व्यय की गई है, उनको चुकाने के 
लिए भारत को संचित मिधि में से धनराशियों 
फा विनियोग प्रावित करने का उपबंध 

फरने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मंसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो :---- 

1 . इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम । 


2 . भारत की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिविष्ट 31 मार्च, 1995 
राशिया जिनका कुल योग अठासी करोड़, निन्यान। लाख, तिहत्तर हजार , नौ ___ को समाप्त हुए 
मौ चौंतीस पाए होता है, उन सेवाओं की बावत जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में वर्ष के लिए कति 
विनिर्दिष्ट है , प्रभागे को चुकाने के लिए 31 माच, 1995 को समाप्त हुए पय अतिरिक्त 
वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई रकम को , जो उन सेवाओं के लिए और उस व्यय को पूरा करने 
अर्ष के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक है, चुकाने के लिए दी और उपयोजित के लिए भारत 
की जाने के लिए प्राधिकृत की गई समझी जाएंगी । 

की मांचित निधि 
में से 88, 99, 73, 
934 रुपए का 
दिया जाना । 


3. इस अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से दी और उप - विनियोग । 
योजित की जाने के लिए प्राधिकृत समझी गई राशियों के बारे में यह समझा 
भाएगा कि ये अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए 31 मार्च, 
1995 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के संबंध में विनियोजित की गई है । 
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[ भाग 2 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


( धारा 2 और 3 बेखिए ) 


- . 


- 


7 


. 


-- - 


- -- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


___ 1 


अधिक राशियां 


मनुवान 

का 
संख्यांक 


सेवाएं और प्रयोजन 


मनुदत्त भाग 


भारित भाग 


योग 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- 


. -- - 


- - 


रु० 


__ 14 डाक सेवाएं 


33, 59, 03,379 

2 ,07 ,82, 817 


33, 59 ,03, 379 

2, 07, 82, 817 


राजस्व 

पूजी 
. राजस्व 


__ 17 रक्षा पेंशन 


. 


9, 94, 02, 1200 


9, 94, 02 ,120 


___ 19 रक्षा सेवाएं - नौसेना 


राजस्व 


6, 30 ,17,484 


6 ,30,17, 484 


24 विदेश मंत्रालय 


. 


. 


राजस्व 


35, 50, 79, 760 


35, 50 ,79,760 


64 पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय 


. 


राजस्व 


1 , 87 , 386 . 


1, 87, 386 


76 सड़के 


37 , 38, 000 


37 , 38,000 


77 पत्तन , प्रकाश स्तम्भ और 

पोत परिवहन . 


. 
. राजस्व 


1 , 13, 87 , 819 


3,13, 87 , 819 


90 राज्य सभा 


राजस्व 


1 , 25 , 759 


1 , 25, 759 


___ 58 दमण और दीव 


. 


. पूजी 


3 ,49, 410 


3 , 49, 410 


- 


- - -- 


योग 


88, 99, 73, 934 


88 , 62, 35, 934 

- - 


37, 38, 000 
-- - - - 


- . - - . - - - 


- -- -- - 


- - . 


- - . 
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विनियोग ( संख्यांक 2 ) अधिनियम, 1997 

( 1997 का अधिनियम संख्यांक 20 ) 


[ 25 मार्च , 1997 ] 


वित्तीय वर्ष 1996- 97 को सेवामों के लिए भारत की संचित 
निधि में से अतिपय और राशियों के संवाय 

और विनियोग को प्राधिकृत 

करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के अनतालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में 
पह अधिनियमित हो : - - 


1 . इस अधिनियम का संक्षित नाम विनियोग ( संख्यांक 2 ) अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1997 है । 


____ 2. भारत की संचित निधि में से , अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों वर्ष 1996-97 

रन जनतालीस करोज. बानवे 
से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग बहत्तर अरब , उनतालीस करोड , बानवे के लिए भारत 
लाख रुपए होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए जो अनुसूची के की संचित निधि 
स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट्र सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1996- 97 के दौरान में से 72, 39 , 
दिए जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेगी । 

92, 00 , 000 
रुपए का दिया 
जापा । 


3. इस अधिनियन द्वारा भारत की संचित निधि में से दो और उपयोजित विनियोग । 
की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां उकस वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित 
मेवानों और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 
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- - - 
अनुसूची 


[ भाग 2 . 
- - - - - - 


- - - -- -- - - - - - 


- 


- 


(धारा 2 और धारा 3 देखिए ) 


- . - - - - -- - - - - - - - -- - 


- 


-- 


- - - - - 


--- ---- - 
3 


- - - -- - 


- - 


-- - - 


- - - - - - 


-- 


- 


- - - 


सेवाएं और प्रयोजन 


निम्नलिखित से अनधिक राशियां 


अनुवान 
का 
संख्याक 


मंसद् द्वारा अनुदत्त सचित निधि पर भारित 


योग 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


रु 


3 कृषि प्रमुसंधान और शिक्षा 
विभाग 


राजस्व 


32, 42, 00, 000 


32, 42, 00, 000 


4 पशुपालन और डेरी विभाग 


. राजस्व 


7, 39, 00, 000 


7 , 39 , 00 , 000 


5 रसायन 
विभाग 


और 
. 


पैट्रो रसायन 

. . पूजा 


9, 90, 00, 000 


9, 90, 00, 000 


2, 00 , 000 


2, 00, 000 


6 उर्वरक विभाग . 
7 नागर विमानन विभाग 
8 पर्यटन विभाग . 


. राजस्व 
. पूंजी 


1 , 00 , 800 


1, 00, 000 


. पूंजी 


3, 00, 00 , 000 


3, 00, 00, 000 


9 नागरिक आपूर्ति , उपभोक्ता 

मामले और सार्वजनिक 
वितरण मंत्रालय 


. राजस्व 


31 , 30 , 00, 000 


- 


31 , 30 , 00, 000 


___ 12 आपूर्ति विभाग 


. 


राजस्व 


3,85, 00,000 


3,85, 00 , 000 


13 डाक विभाग 


. राजस्व 


4, 09, 98 , 00, 000 


2, 00, 000 


4, 10, 00, 00, 000 


14 दूर-संचार विभाग 


. 


राजस्व 


पंजी 


2, 00 , 000 
4 , 74, 00, 50, 1000 


20, 00, 000 


2, 00, 000 
4 , 74, 20, 00, 000 


15 रक्षा मंत्रालय 


. 


. राजस्व 


राजस्व 


81, 78, 00, 000 


81, 78 , 00, 000 


16 रक्षा पेंशन 


गाजर 


3,8 3, 02), 10, 000 


3, 83, 00, 00, 000 


17 रक्षा सेवाएं - सेना . 


. 


राजस्व 


3, 67,10, 00 , 000 


12, 00, 0003 , 67 , 22, 00, 000 


18 रक्षा मेवाणं - नौसेना 


. राजस्व 


1, 36, 145, 00. 000 


3, 94, 00, 000 


1, 40, 40, 00, 000 


19 रक्षा सेवाएं - - वायुसेना 


. 


गनस्व 


3, 12, 35 ,100, 000 


3, 12, 35, 00, 000 


20 रक्षा प्राईमेंस कारखाने 


राजस्व 


52, 69, 100, 000 


52, 69, 00, 000 


- - - 


- 
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- - - -- --- - - - - - - - - 


--- 


- 


- 


- - -- 


- - 


-- - -- - - 


अनुभाग 1 ) 
- - - - - - - - - - - - - 

- - - -- -- - - - - 
12 

-- - - --- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- 


- 
- 
3 


- 
- - 


- 


- - 


-- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


क 


रु० 


21 रक्षा सेवानों पर पूंजी 

परिव्यय 


पूंजी 


1, 90 , 00,000 


1 , 90, 00, 000 


22 पर्यावरण और वन मंत्रालय 


. राजस्व 


1 , 00 , 000 


1 , 00, 000 


. राजन्य 


6 . . . .( ,,( 10 


83,82, 00, 000 


. पूंजी . 


1, 00, 000 


1 ,00, 000 


23 विदेश मंत्रालय . 
24 आर्थिक कार्य विभाग 
25 करसी, सिटका निर्माण और 
स्टांप 

__ . . 
26 वित्तीय संस्थानों को संदाय 


. 


पूंजी । 


7 ,00, 000 


7, 00, 000 


राजस्व 
पंजी 


18, 94, 00, 000 
6, 69 , 27, 00, 000 


18 , 94, 00, 000 
6 , 69 , 27, 00, 000 


1, 48 ,55, 00, 000 


28 राज्य सरकारों और संघ 

राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण 


राजस्व 
पूंजी 


- - 
9, 31 , 60, 00, 000 


1 , 48 , 55 , 00, 000 
9, 31 , 60, 00, 000 


32 पेंशन 


राजस्व 


2, 07, 37, 00, 000 


2, 05, 17, 00 , 000 


33 संपरीक्षा . 


. 


. राजस्व 


2, 03, 00 , 000 


पंजी 


48 , 87,00, 000 
1 , 50, 00, 000 


50, 90, 00, 000 

1, 50 , 00, 000 


34 राजस्व विभाग 


राजस्य 


11, 30, 00, 000 


11, 36, 00, 000 


35 प्रत्यक्ष कर 


. राजस्व 


24, 50, 00, 000 


24, 50, 00, 000 


36 अप्रत्यक्ष कर 


राजस्व 


पूंजी 


44, 82, 00, 000 

1 . 00, 000 


44,82, 00, 000 

1 , 00, 000 


37 


मंत्रालय 


. 


. 


राजस्व 175, 61. 00, 000 


1 , 75, 69 , 00 , 000 


39 स्वास्थ्य विभाग 


राजस्व 


1, 11, 00, 000 


पूंजी 


31 , 00, 00, 000 

2, 00, 000 


32, 11, 00, 000 

2, 00, 000 


40 भारतीय चिकित्सा पद्धति लथा 

होम्योपैथी विभाग . . 


राजन्द 


1 ,40, 000 


1 , 00, 000 


41 परिवार कल्याण विभाग 


राजस्व 


71 , 10, 00 , 000 


71, 10, 00, 000 


42 गृह मंत्रालय 


. 


. राजस्व 


18 ,88, 00, 000 


18, 88, 00, 000 


43 मंत्रिमंडल . 


. 


. राजस्व 


2, 19, 00, 000 


2 , 19, 00 , 000 


44 पुलिस 


. 


. 


. राजस्व 


पूंजी 


19, 00, 000 
22,00, 000 


2, 61, 12, 00, 000 

2 3, 00, 000 


2 , 60, 93, 00, 000 

1, 00, 000 
68 , 12, 00, 000 
35 , 79, 00, 000 


45 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 


. 


राजस्व 
पूंजी 


68 ,12, 00 , 000 
36, 24, 00 , 000 


45 , 00 , 000 


46 संघ राज्यक्षेन्न शामनों को 
___ अंतरण . . 


. राजस्व 
. पूजी 


___ 1, 13,19,00, 000 

15 , 36, 00, 000 


1 , 13,19, 00, 000 
15, 36, 00 , 000 
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--- - - -- - - - - 


[ भाग 2 
- - - -- -- 


- - - - - 


- 


- - - 


- - 


- - -- -- -- 


- 


- - 


- - 


. 


रु० 
5 , 00, 000 


5, 00, 000 


47 शिक्षा विभाग . . राजस्व 
48 युवा मामले और खेल विभाग राजस्व 


6, 50, 00 , 000 


6 , 50, 00 , 000 
1 , 53, 00, 000 


पूंजी 


1, 53, 00, 000 


49 संस्कृति विभाग 


. 


. राजस्व 


3,02, 00, 000 


3, 02, 00 , 000 


50 महिला और बाल-विकास . 

विभाग . . . 


राजस्व 


1 , 00, 000 


1, 00, 000 


51 औद्योगिक विकास और 

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन 
विभाग . . 


24, 62,00,000 


24, 62, 10, 000 


J 


52 लोक उद्यम विभाग 


राजस्व 


2, 26, 00, 000 


2, 23, 00, 000 


53 भारी उद्योग विभाग 


राजस्व 


8, 67 ,68,00, 000 
1 ,01, 36, 00, 000 


8, 67, 68, 00, 000 
1 , 02, 49, 00 , 000 


पूंजी 


1, 13, 00 , 000 


5 4 लघु उद्योग और कृषि तथा 

ग्रामीण उद्योग विभाग 


राजस्व 


2,00, 000 


2, 00, 000 


5 5 मुचना , फिल्म और प्रचार 


. राजस्व 


11, 30, 00 , 000 


11, 30, 00, 000 


56 प्रसारण सेवा 


राजस्व 
पूंजी 


22, 50, 00, 000 
11, 73, 00, 000 


22, 50, 00, 000 
12, 09, 00 , 000 


36, 00, 000 


57 श्रम मंत्रालय 


. 


. 


राजस्व 


1 , 00, 000 


1 , 00 , 000 


राजस्व 


1 , 00, 000 


1 , 00, 000 


58 विधि और न्याय 

मारित - भारत का 
उच्चतम न्यायालय . 


. 


राजस्व 


1 , 28, 00, 000 


1, 28, 00, 000 


62 खान मंत्रालय 


8 , 73, 00, 000 


8, 73, 00, 000 


65 कामिक , लोक शिकायत और , राजस्व 
पेंशन मंत्रालय 

पूंजी 


4, 00, 000 


9, 10, 00, 000 

23, 00, 000 


9, 14, 00, 000 
23, 00, 000 


66 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय . . 


राजस्व 


17, 00, 000 
1 , 74, 40, 00, 000 


17, 00, 000 
1, 74, 40, 00, 000 


. पूंजी 


1 


67 योजना 


. 


. 


. राजस्व 


1, 00 , 000 


1 , 00, 000 


68 सांख्यिकी विभाग 


राजस्व 


6 , 19, 00 , 000 


6, 19, 00, 000 


70 विद्युत मंत्रालय 


राजस्व 


69, 09, 00, 000 

2, 00,000 


69 ,09, 00, 000 

2 , 00 , 00 


पूंजी 


71 ग्रामीण विकास विभाग 


. राजस्व 


1 , 00, 000 


1, 00, 000 


72 बंजर भूमि विकास विभाग 


. राजस्व 


1 , 00, 000 


1, 00 , 000 


अनुभाग ! 

- . - .. . - . - 


भारत का राजपत्र अमाधारण 


- . - - - 


- 


- - 


- - - - -- - - 


- 


- - - - - -- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


2 


-- 


-- - - - - 


- 


75 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 

अनुसंधान विभाग . 


. राजस्व 


30 , 35 , 00 , 000 


30, 35 ,00, 000 


77 इस्पात मंत्रालय 


राजस्व 


64, 70, 00, 000 

1 , 00, 000 


64 , 70, 00, 000 

1 . 00, 000 


पूंजी 


78 जन भूतल परिवहन . 


. रजस्त्र 


2, 22, 00, 000 


2, 22, 00, 000 


79 सडक 


. 


. 


. 


राजस्व 
पूंजी 


61, 93, 00, 000 
58, 56, 00, 000 


61, 93 , 00 , 000 
58, 56, 00 , 000 


राजस्व 


80 पत्तन , प्रकाश स्तंभ और पोत . 

परिवहन 


22, 00, 00 , 000 


पंजी 


2 , 70, 00, 000 

2, 00 , 000 


24, 70,00,000 

2 , 00, 000 


81 वस्त्र मंत्रालय 


राजस्व 
पंजी 


2 , 00, 000 
97 , 68, 00 , 000 


2, 00, 000 
97, 68, 00, 000 


82 शहरी विकास, शहरी रोजगार 

और गरीबी उन्मूलन 


7, 00, 000 


राजस्व 
पूजो 


7 , 00, 000 
4 , 00 , 000 


4, 00, 00 ) 


83 लोक निर्माण 


40 , 00, 000 


राजस्व 
पूंजो 


15 , 96, 00, 000 

1 , 00, 000 


16, 36 , 00 , 000 

1 , 00 , 000 


35 जन संसाधन मंत्रालय 


राजस्थ 
पूजी 


1 ,00,000 
5,00, 000 


1, 00, 000 
6 , 00, 000 


1 , 00, 000 


87 परमाणु ऊर्जा 


. 


. राजस्व 


53, 21, 00, 000 


2 , 00 , 000 


53, 23, 00, 000 


88 न्यूक्लीय विभूत स्को में 


1 , 30, 05, 00, 00 ) 


राजस्व 
पूंजी 


1 , 30, 05, 00, 000 

1, 37,00, 000 


1 , 37, 00, 00 ) 


01 अंतरिक्ष विभाग 


. 


. 


राजस्व 


6, 74700, 000 


6, 74, 00, 000 


13 राज्य सभा 


राजस्व 


1 , 44, 00 , 000 


1 , 00 ,000 


1, 45, 00, 000 


भारित - - संघ लोक सेवा आयोग रास्त्र 


58, 00 , 000 


58, 00, 000 


96 उपराष्ट्रपति का मचिवालय 


राजस्त्र 


8, 00, 000 


8,00, 000 


97 अंडमान और निकोबार द्वीप . 


राजस्व 


26,65, 003000 


26, 55, 00,000 


98 चंडीगढ़ 


राजस्व 
पूंजी 


33, 61, 00, 000 

1 , 00 ,000 


1,02, 00, 000 

50 ,00,000 


34, 63, 00 , 000 

51,00, 000 
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[ भाग 2 


- - 


- - 


- - - - 


99 दादरा और नागर हवेली 


. पूंजी 


2, 49, 00, 000 


2 , 49, 00, 000 


100 दमण और दोव 


. 


. राजस्व 

पंजी 


4, 94, 00, 000 
35, 00, 000 


4, 94, 00 ,000 
35 ,00, 000 


___ 101 लक्षाप 


. 


राजस्व 


22, 00, 000 
8 , 00, 000 


22, 00, 000 
8 , 00, 000 


पूंजी 


योग : 


62, 43, 13, 00, 000 


9, 96 , 79, 00 , 000 


72, 39, 92, 00, 000 


- - 


- - 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


अनुभाग 1फ ] 


भारत का राजपन्न प्रसाधारण 
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- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


विनियोग ( लेखानुदान ) अधिनियम, 1997 
( 1997 का अधिनियम संख्यांक 21 ) 

[ 25 मार्च, 1997 ] 
वित्तीय वर्ष 1997 -98 के एक भाग की सेवाओं के लिए 
भारत की संचित निधि में से कतिपय 
राशियां निकाले जाने का उपबंध 

करने के लिए 
अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
मह अधिनियमित हो : --- 


____ 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग (लेखानुदान ) अधिनियम , 
1997 है । 


संक्षिप्त नाम । 


2 . भारत की संचित निधि में से , अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट वित्तीय वर्ष 1997 
राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग बारह खरब , मौ अरब , 98 के लिए 
तिरसठ करोड़ , मठासी लाख रुपए होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने भारत की संचित 
के लिए जो वित्तीय वर्ष 1997- 98 के दौरान दिए जाने होंगे , निकाली जा निधि में से 
सनी । 

12, 09, 63, 88, 
00,000 रुपए 
का निकाला जाना । 


3 . इस अधिनियम द्वारा संचित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधि - विनियोग । 
कत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों 
के लिए विनियोजित की जाएंगी । 


4. अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रति निःश, 14 फरवरी , 1997 अनुसूची में मंत्रा 
के ठीक पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख लयों और विभागों 
को या उसके पश्चात् उनका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय - समय पर के प्रति निर्देशों 
यथा पुनर्गठित समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रति निर्देश हैं । 

का अर्थान्वयन । 
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[ भाग 2 


- - - 


- - 


- - - - - - -- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


अनुसूची 


( धारा 2, धारा 3 और धारा 4 देखिए ) 


__ - - 


- - - - 


- 


- - 


-------- - - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- - - - . .. - 


- 


14 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


अनुदान 


निम्नलिखित से अनधिक राशियां 


सेवाएं और प्रयोजन 


संख्यांक 


संसद् द्वारा अनुदा 


संचित निधि पर भारित 


योग 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- . 


- .. - 


- - 


रु० 


1 कृषि 


राजस्व 


4, 90, 80, 00 ,000 

3, 26, 00, 000 


1, 00,000 
7, 21, 00, 000 


4,90, 81, 00, 000 

10, 47, 00 , 000 


पूंजी 


2 कृषि और सहकारिता विभाग की राजस्व 
अन्य सेवाएं । 

पूंजी 
3 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग राजस्व 


46, 95 , 00 , 000 
39, 18, 00,000 


46, 05, 00, 000 
50 ,03, 00 ,000 


. 


10, 85, 00 , 000 


99, 88, 00, 000 


99,88, 00 ,000 


4 पशुपालन और डेरी विभाग 


राजस्व 


43, 06, 00 ,000 

31, 00, 000 


43, 06 , 00 , 000 

31 , 00 , 000 


पूंजी 


5 रसायन और पेट्रो रसायन विभाग 


राजस्व 


4 , 16, 00, 000 


38, 32, 00 , 000 
6 , 76, 00 , 000 


42, 48, 00 , 000 
1. 6, 76 ,00, 000 


6 उर्वरक विभाग 


राजस्य 


1, 00, 000 


18, 48, 82, 00 , 000 
1, 07, 64, 00, 000 


18, 48, 83, 00 ,000 
1 , 07, 64, 00, 000 


7 नागर विमानन विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


43, 08, 00, 000 
6, 86, 00, 000 


143, 08, 00 , 000 

6, 86, 00, 000 


8 पर्यटन विभाग 


राजस्व 


17, 96, 00, 000 
3, 31 , 00, 000 


17, 96, 00 ,000 
3, 31 , 00, 000 


पूंजी 


2 नागरिक मापूर्ति , उपभोक्ता मामले! राजस्व 

और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय पूंजी 


13, 05 , 00 ,000 

8 , 00 , 000 


13, 05, 00, 000 
1, 96, 00, 000 


1 ,88, 00, 000 


10 कोयला मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


28, 46, 00, 000 
54 , 14, 00, 000 


[ 28, 46,00, 000 
54,14, 00, 000 


11 वाणिज्य विभाग 


राजस्व 


1, 33, 71 , 00, 000 
17, 83, 00, 000 


1 , 33, 71, 00, 000 
17, 83,00, 000 


पूंजी 


12 प्रापूर्ति विभाग 


राजस्व 


6 ,28, 00, 000 


12, 00, 000 


6, 40 , 00, 000 


13 डाक विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


5. 23, 11, 00, 000 
12, 39, 00, 000 


5, 00, 000 
3, 00 , 000 


5,23, 16, 00 , 000 

12, 42, 00 , 000 


- .. - 


- 


- 


- - 


- - - - - - - - 


- - 


- - 


- - 


- -- - - - - 


- 


- 


अनुभाग 1 ] 
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..... .. 


--- .. - -- - 


- . . - -. 


- 


- 


- - 


९० 


- .. - - - - - - 

रु० 


14 दूरसंचार विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


25 , 04, 82, 00, 000 
18 , 31 , 50 , 00 , 000 


1 , 00, 000 
1, 00 , 000 


25 , 04, 83, 00 , 000 
18 , 31 , 51 , 00 , 000 


15 रक्षा मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


3, 97 , 09, 00, 000 

4 , 13, 00 ,000 


2 , 00, 0003 , 97, 11, 00, 000 
43, 00, 000 4 , 56, 00, 000 


16 रक्षा पेंशन 


राजस्व 


6, 19, 10, 00 ,000 


7, 00, 000 


6, 19, 17, 00, 000 


17 रक्षा सेवाएं - - सेना 


राजस्व 


32 , 50, 69, 00 , 000 


1 , 72, 00, 000 


32, 52, 41, 00, 000 


18 रक्षा सेवाएं - नौसेना 


राजस्व 


4,83, 09, 00, 000 


40 ,00, 000 


4, 83, 40, 00 ,000 


19 रक्षा सेवाएं ----वायु सेना 


राजस्व 


8, 29, 72, 00 ,000 


* 10, 00, 000 


8, 29, 82, 00, 000 


राजस्व 


6, 20, 37, 00, 000 


8 , 00, 000 


6, 20 , 45 , 00, 000 


20 रक्षा मार्डनेंस कारखाने 
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 


भी 


16, 73, 44, 00, 000 


1, 06, 00, 000 


16, 74, 50, 000 


22 पर्यावरण और वन मंत्रालक 


राजव्य 
पंजी 


92,13, 00, 000 
1 , 21 , 00, 000 


92, 13, 00, 000 
1, 21 , 00, 000 


23 विदेश मंत्रालय 


राजस्व 
पजी 


2 , 34, 23, 00, 000 

30 , 00, 00, 000 


1, 00, 000 - 2, 34, 24 ,00, 000 

30, 00, 00, 000 


... 24 मार्थिक कार्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


6 , 96, 25 , 00, 000 

20, 89, 00, 000 . 


1 , 00 , 000 

- 


6, 96, 26, 00 , 000 
20, 89, 00, 000 


25 करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टांप राजस्व 

पूजी 


1, 30, 21, 00, 000 
94, 22, 00, 000 


28 , 00, 000 
1 , 00, 000 


1 , 30 , 49, 00, 000 
94, 23, 00, 000 


93, 41, 00, 000 
6, 94, 43, 00, 000 


93, 41 , 00, 000 
6, 94, 43, 00, 000 


- - 


26 वित्तीय संस्थाओं को संदाय 
राजस्व 

पूजी 
727 मारिस - - व्याज अदायगियां राजस्व 
28 राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र राजस्व 

शासनों को अंतरण 


1 , 13, 33, 33, 00, 000 1 , 13, 33, 33, 00 , 000 


18, 30 , 51 , 00 , 00047, 66, 14, 00 , 000 65 , 96, 65 , 00, 000 
1, 70, 83, 00, 000 39, 37, 06, 00, 000 41, 07, 89, 00, 000 


पंजी 


29 सरकारी सेवकों , आदि को उधार पूंजी 
30 भारित - - ऋण प्रतिसंदाय 


49,78, 00, 000 

- - 49 , 78, 00, 000 
. - - 6, 78, 71, 45, 00, 000 6, 78, 71, 45, 00, 000 


पूंजी 


राजस्व 


7, 86 , 38, 00 ,000 


7, 86, 38, 00, 000 


31 व्यय विभाग 
32 पेंशन 


राजस्व 


2, 57, 79, 00, 000 


55, 00, 000 


2 ,58, 34, 00, 000 


33 संपरीक्षा 


2, 92, 00, 000 


राजस्व 
पूजी 
राजस्व 


85, 12, 00, 000 

58 , 00, 000 


34 राजस्व विभाग 


1, 00, 000 


88, 04, 00, 000 

58, 00 , 000 
31 , 02, 00 , 000 

21 ,00,000 
84, 51, 00, 000 
21, 00 , 00 , 000 


31, 01, 00, 000 

21, 00 , 000 
84, 50, 00 , 000 
21 ,00, 00 ,000 


पूंजी 


36 प्रत्यक्ष कर 


1,00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


250 


[ भाग 2 


भारत का राजपत्र असाधारण 
- - -- - - - - - - - - - - - - - - 


-- 


- - 


-- - 


-- - - - - - 


- 


- -- - - - 


- - -- 


- - - 


-- - 


- 


- 


____ 
1 


2 


९० 


36 अप्रत्यक्ष कर 


16, 00 , 000 


राजस्व 
पूंजी 


1, 32,68, 00, 000 
44, 20, 00 , 000 


1 , 32,84,00, 000 

44, 20, 00, 000 


37 कंपनी कार्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


3, 00, 00, 000 

1 , 00, 000 


3, 00, 00 , 000 

1 , 00, 000 


1 


38 खाद्य मंत्रालय 


राजस्व 


1 


1, 00 , 000 


12, 88, 93, 00, 000 

18, 71, 00, 000 


पूंजी 


12, 88, 94, 00, 000 

18, 71 , 00 , 000 


39 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राजस्व 

पूंजी 


8 , 12, 00, 000 
2, 95, 00, 000 


8,12, 00, 000 
2 , 95, 00, 000 


40 स्वास्थ्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


2, 39, 43, 00, 000 

84, 07, 00, 000 


2 , 39, 43, 00, 000 
84, 07, 00, 000 


41 भारतीय चिकित्सा पद्धति और राजस्व 
होम्योपैथी विभाग 

पुंजी 


9 , 47, 00, 000 

1 , 00, 000 


- 9, 47, 00, 000 

1 , 00 , 000 


42 परिवार कल्याण विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


3, 68, 00, 00, 000 

27 , 00 , 000 


3 ,68, 00 , 00, 000 

27,00, 000 


+ 


43 गृह मंत्रालय 


2, 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


51 , 96,00,000 
3, 68, 00,000 


51, 98,00, 000 
3, 68, 00,000 


44 मंविमंडल 


राजस्व 
पूंजी 


16, 26, 00, 000 
5 , 00, 00,000 


16, 26,00,000 
5 , 30 , 00, 000 


. 5 पुलिम 


राजस्व 


पुंजी 


6 ,68, 37, 00, 000 

77, 68, 00 , 000 


24, 00 ,000 
, 77 , 00 ,000 


6 , 68, 61, 00, 000 
85 , 45, 00, 000 


46 गृह मंत्र लय के अन्य स्यय 


राजस्व 


पंजी 


58, 46 , 00 , 000 
30, 68, 00, 000 


1, 00, 000 
84, 00 , 000 


58, 47, 00, 000 
31, 52, 00, 000 


47 संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण राजस्व 

पूंजी 


41, 80, 00, 000 
43, 14, 00, 000 


। 
। 


41 , 80, 00, 000 
43,14, 00, 000 


48 शिक्षा विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


8, 71, 80, 00, 000 

14, 00, 000 


। 
। 


8, 71, 80, 00 , 000 

14, 00 , 000 


49 युवा मामले और खेल विभाग राजस्व 

पूंजी 


26, 25, 00, 000 

31, 00, 000 


26, 25, 00, 000 

31 , 00, 000 


50 संस्कृति विभाग 


राजस्व 


36, 70, 00, 000 


36, 70, 00, 000 


1, 58,02. 00,000 


। 


1, 58,02, 00, 000 


31 महिला और बाल विकास राजस्व 

विभाग 
52 प्रौद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिक राजस्व 

नीति पीर संवर्धन विभाग पूंजी 


1, 14, 73, 00, 000 

6, 00, 000 


। 
। 


1 ,14, 73, 00, 000 

6, 00 ,000 
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- 


- - 


- - 


- 


12 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


53 लोक - उद्यम विभाग 


राजस्व 


85, 00 , 000 


85 , 00, 000 


54 भारी उद्योग विभाग 


राजस्व 


3, 73,00 , 000 
36, 52,00, 000 


3, 73, 00, 000 
36, 52 ,00, 000 


पूंजी 


55 लघु उद्योग और कृषि तया ग्रामीण राजस्व 
उद्योग विभाग 

पूंजी 


1 ,18, 46, 00, 000 

48 , 46, 00 , 000 


- - 


1, 18, 46 , 00, 000 
48, 46, 00, 000 


56 सूचना , फिल्म और प्रचार 


राजस्व 


27, 17, 00 , 000 
2, 99, 00, 000 


1 , 00 , 000 

- - 


27, 18, 00, 000 
2, 99 , 00, 000 


पूंजी 


57 प्रसारण सेवाएं 


राजस्व 
पूजी 


2, 66, 31, 00,000 
72, 37, 00, 000 


69, 00, 000 
14, 00, 000 


2, 67, 00, 00, 000 
72, 51, 00, 000 


58 श्रम मंत्रालय 


1 , 00, 000 


पूंजी 


1 , 23, 91 , 00, 000 

20, 00, 000 


1 , 23, 92,00, 000 

20 , 00, 000 


राजस्व 


61, 37, 00, 000 


61, 37, 00 , 000 


59 विधि और न्याय 
60 निर्वाचन आयोग 


राजस्व 


97,00,000 


97,00, 000 


61 मारित - भारत का उच्चतम राजस्व 

न्यायालय 


2, 68, 00 ,000 


2 , 68, 00, 000 


62 खान मंत्रालय 


1 , 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


40 , 16, 00, 000 
6, 83, 00, 000 


40, 17 ,00,000 
6, 83, 00, 000 


13 सारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


37, 86, 00, 000 
19, 12, 00 , 000 


37 , 86, 00, 000 
19, 12, 00 , 000 


64 संसदीय कार्य मंत्रालय 


राजस्व 


57, 00 , 000 


57, 00, 000 


65 कार्मिक , लोक शिकायत और 

पेंशन मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


20 , 95 , 00, 000 

43, 00, 000 


1, 00,000 
1 , 00, 00 , 000 


20 , 96, 00 , 000 
1, 43, 00 , 000 


राजस्व 


64, 00 , 000 


64, 00, 000 


66 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय 
67 योजना 


राजस्व 
पूंजी 


17, 14, 00, 000 
7, 67, 00, 000 


17, 14, 00, 000 
7, 67 , 00, 000 


68 सांख्यिकी विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


24, 90, 00, 000 

86, 00, 000 


24, 90, 00, 000 

86, 00, 000 


राजस्व 


1, 31, 95, 00, 000 


1 , 31 , 95, 00, 000 


69 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 
70 विद्युत मंसालय 


राजस्व 


88 , 30, 00, 000 
4, 52,59, 00 ,000 


88 , 30 ,00,000 
4, 52,87, 00 , 000 


28 , 00 , 000 
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- 
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- 
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रु० 
राजस्व 7 , 44, 36 , 00 , 000 


३० 


---- 


7,44, 36, 00, 000 


71 ग्रामीण विकास विभाग 
72 ग्रामीण रोजगार और गरीबी 

उम्मूसम विभाग 


राजस्व 


21,01, 18 ,00, 000 


1 


--- 


21, 01, 18 , 00, 000 


73 बंजर भूमि मिकास विभाग 


राजस्व 


15,87, 00 , 000 


15,87, 00, 000 


1 , 00 , 000 


74 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्व 

पूंजी 


85, 47, 00, 000 
8 , 17, 00 , 000 


85, 48 , 00 , 000 

8 , 17, 00 , 000 


75 वैज्ञानिक और औद्योगिक 
__ अनुसंधान विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


76, 33, 00 , 000 

92,00, 000 


76, 33, 00, 000 

92, 00 , 000 


78 जैव प्रौद्योगिकी विभाग 


राजस्व 


पूंजी 


17, 26, 00, 000 

88 , 00, 000 


17, 26, 00, 000 

88, 00, 000 


77 इस्पात मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


1 , 18 , 00, 000 
4, 28 , 00, 000 


1, 18, 00, 000 
4, 28 , 00, 000 


78 जल भूतल परिवहन 


राजस्व 
पूंजी 


12, 34, 00, 000 
3, 61 , 00 ,000 


25, 00, 000 


12, 34, 00 , 000 
3, 86,00, 000 


79 सड़कें 


राजस्व 


1 , 42, 20 , 00, 000 
3 , 50, 98, 00, 000 


6 ,00, 000 
4 , 93, 00 , 000 


1 , 42 ,26,00, 000 
3, 55, 91, 00, 000 


पूंजी 


80 पालन , प्रकाश -स्तंभ भोर पोत - राजस्व 
परिवहन 

पूंजी 


38 , 87, 00, 000 
71, 92, 00, 000 


38 , 87 , 00 , 000 
72, 26, 00, 000 


33, 00, 000 


81 पस्त मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


73, 38 , 00 , 000 
50, 96, 00, 000 


73, 38, 00, 000 
51, 96, 00, 000 


1, 00, 00 , 000 


82 सहरी विकास 


राजस्व 


पूजी 


58 ,74, 00, 000 
66, 43, 00, 000 


1 , 64, 00, 000 
1, 69, 00, 000 


60, 38 , 00, 000 
68, 12, 00, 000 


राजस्व 


83 शहरी रोजगार और गरीबी 

उम्मूलन 


पूंजी 


36, 57, 00 , 000 
6, 67, 00, 000 


36 , 57 , 00 , 000 
6, 67, 00, 000 


- 84 लोक निर्माण 


राजस्व 
पूंजी 


77 , 42, 00, 000 
35, 66, 00 , 000 


10, 00, 000 


77, 52, 00 , 000 
35 , 66, 00, 000 


85 लेखन सामग्री और मुद्रण 


राजस्व 
पूंजी 


23, 90, 00, 000 

75, 00, 000 


23, 90, 00, 000 

75, 00 , 000 


86 मल संसाधन मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


74,84, 00 , 000 

5, 68, 00, 000 


___ 1 , 00 , 000 
2 , 17, 20, 00, 000 


74, 85, 00, 000 
2 , 22,88, 00, 000 


87 कल्याण मंत्रालय 


1 , 66, 08 , 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


2, 49 , 04, 00, 000 
48 , 90, 00, 000 


4 ,15,12, 00, 000 
48 , 90 , 00, 000 


88 परमाणु ऊर्जा 


राजस्व 


2, 00, 000 


1, 27,86, 00 , 000 
1 , 08 , 40, 00, 000 


1, 27,88, 00, 000 
1, 08 , 40, 00, 000 


253 


अनुभाग 1क ] 

भारत का राजपत्र असाधारण 
--- - - - - --- - - -- - -- - -- - - - - - - --- - --- - - -- - - - -- - - -- - - 

-- - - -- - -- - --- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - - - - 


. 


. 


- - 


- - 


- 


- - 


- - -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- -- 


- - 


- - - 


- - 


- 


_ _ _ _ _ _ _ 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


89 न्यूक्लीयर विद्युत स्कीमें 


राजस्व 


पूंजी 


1, 28, 65 , 00, 000 

58 , 53, 00, 000 


1 , 28 , 65, 00, 000 

58 , 53, 00, 000 


- 


90 इलेक्ट्रानिकी विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


17, 49 , 00 , 000 
5 , 24, 00 , 000 


17, 49,00, 000 
5 , 24, 00 , 000 


91 महासागर विकास विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


15 , 34, 00, 000 

79, 00 , 000 


15, 34, 00, 000 

79, 00, 000 


92 अंतरिक्ष विभाग 


राजस्व 


1, 71 , 04, 00, 000 

24, 09, 00 , 000 


4, 00, 000 
1, 00 , 000 


पूंजी 


1 , 71, 08, 00, 000 

24, 10, 00 , 000 


93, 00, 000 


93, 00, 000 


भारित -- राष्ट्रपति के कर्मचारि - राजस्व 

वृन्द , गृह और भत्ते 
94 राज्य सभा 

राजस्व 


3,82, 00, 000 


1 ,00,000 


3 ,83, 00 , 000 


95 लोक सभा 


राजस्व 


8 , 87, 00 , 000 


3, 00, 000 


8, 90, 00, 000 


भारित - - संघ लोक सेवा आयोग राजस्व 


4, 45, 00, 000 


4 , 45, 00, 000 


97 उपराष्ट्रपति का सचिवालय 


राजस्व 


8 ,00, 000 


8 , 00, 000 


98 अंदमान और निकोबार द्वीप 


1 , 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


61, 72,00, 000 
31, 18 , 00, 000 


61, 73, 00 , 000 
31 , 18 , 00 , 000 


99 चंडीगढ़ 


राजस्व 
पूंजी 


64, 37 ,00, 000 
10, 71 , 00 , 000 


1, 97, 00, 000 
17, 00, 000 


66, 34, 00, 000 
10 , 88, 00, 000 


100 दादरा और नागर हवेली 


राजस्व 
पूंजी 


19 , 01 , 00 , 000 
3 , 92, 00 , 000 


19,01, 00 , 000 
3 , 92, 00, 000 


101 दमण और वीव । 


राजस्व 
पूंजी 


14, 30, 00, 000 
2 , 74, 00, 000 


14, 30, 00, 000 
2, 74 ,00, 000 


102 लक्षद्वीप 


2, 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


21, 23, 00, 000 
2,85, 00, 000 


21 , 25 , 00, 000 
2,85, 00, 000 


योग : 


3, 26, 09, 04, 00, 000 8,83, 54,84, 00, 000 12, 09, 63,88 , 00, 000 
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राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण 

अधिनियम , 1997 
( 1997 का अधिनियम संख्यांक 22 ) 


[ 26 मार्च , 1997 ] 


ऐसे क्षेत्रों के निबंधन को पावत , जिनमें पर्यावरण ( संरक्षण ) 
प्रधिनियम , 1986 के अधीन कोई उद्योग , संत्रियाएं या 
प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग, संक्रियाएं 
या प्रसंस्करण नहीं चलाए जाएंगे या कतिपय 
रक्षोपायों के अधीन रहते हुए चलाए आएंगे , 
अपीलों की सुनवाई करने के लिए राष्ट्रीय 
पर्यावरण अपील प्राधिकरण की 
स्थापन करने के लिए और उससे 
संबंधित या उसके आनुषंगिक 
विषयों का उपबंध 
करने के लिए 
प्रधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


अध्याय 1 


प्रारंभिक 


1. ( 1 ) इम अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधि 
करण अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम 
और प्रारंभ । 


( 2 ) यह 30 जनवरी, 1997 को प्रवृत्त हुआ समया जाएगा । 


2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अमेक्षित न हो - - 


परिभाषाएं । 


1986 का 29 


( क ) " अधिनियम " से पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 अधि 
प्रेत है ; 

( ख ) “ प्राधिकरण " से धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन स्थापित 
राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अभिप्रेत हैं ; 


( ग ) “ अध्यक्ष " में प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ; 


( घ ) “ सदस्य " से प्राधिकरण का कोई सवस्य अभिप्रेत है ; 


( ) " विहित " से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा 
विहित अभिप्रेत है ; 


( च ) " उपाध्यक्ष " में प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत हैं । 
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अध्याय 2 


प्राधिकरण की स्थापना 


की 


प्राधिकरण 
स्थापना । 


3. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पर्यावरण अपील 
प्राधिकरण के नाम से एक निकाय की स्थापमा करेगी, जो इस अधिनियम के 
प्रधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और सौंपे गए कृरयों का पालन करेगा । 


( 2 ) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा । 


की 


प्राधिकरण 
संरचना । 


4 . प्राधिकरण एक अध्यक्ष , एक उपाध्यक्ष और तीम से अनधिक ऐसे अन्य 
सपस्यों से मिलकर बनेगा जो केन्द्रीय सरकार ठीक समझे । 


अध्यक्ष , उपा - 5. ( 1 ) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए सभी प्रहित 
ध्यक्ष या होगा जब वह --- 
सबस्यकी 
नियुक्ति के लिए 

( क ) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है ; या 
पाहताएं । 

( ख ) किसी सच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है । 


( 2 ) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष के रूप में मियुक्ति के लिए सभी हित होमा 
जम, - - 

( क ) वह कम से कम दो वर्ष तक भारत सरकार के सचिव का पद अथवा 
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई अन्य पद 
धारण कर चुका है जिसका वेतनमान भारत सरकार के सचिव के वेतममान 
से कम नहीं है ; और 

( ख ) उसके पास पर्यावरण से संबंधित समस्यामों के प्रशासनिक , 
विधिक , प्रबंधकीय या तकनीकी क्षेत्रों में विशेषज्ञता या अनुभव है । 

( 3 ) कोई व्यक्ति , सवस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तभी अहित होगा , 
जब उसके पास संरक्षण, पर्यावरणीय प्रबंध, विधि या योजना मोर विकास 
से संबंधित क्षेत्रों में पुत्तिक ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है । 

( 4 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए 

जाएंगे । 
कुछ परिस्थितियों 6. ( 1 ) अध्यक्ष की मत्य , पदत्याग या अन्य कारण से उसके पद में 
में उपाध्यक्ष का हुई किसी रिक्ति की दशा में उपाध्यक्ष उस तारीख तक अध्यक्ष के रूप में कार्य 
प्रध्यक्ष के रूप करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों 
में कार्य करना के अनुसार नियुक्त नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण करता है । 
या उसके कत्यों 
का निर्वहन ( 2 ) जब अध्यक्ष मनुपस्थिति , बीमारी या किसी अन्य कारण से 
करना । 

अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असममर्थ है तब , यथास्थिति , उपाध्यक्ष या सदस्यों 
में से ऐसा कोई एक सदस्य जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त 
प्राधिकृत करे , उस तारीख तक अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख 
को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को फिर से संभालता है । 


पदावधि । 


7. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सवस्य उस तारीख से जिसको वह अपना 
पद ग्रहण करता है , तीन वर्ष की अवधि तक उस हैसियत में , पद धारण करेगा 
किंतु वह तीन वर्ष की भौर अवधि के लिए पुन : नियुक्ति का पात्र होगा : 


परन्तु अध्यक्ष उपाध्यक्ष , या सदस्य , - - 


( क ) अध्यक्ष की दशा में , सत्तर वर्ष, और 


( ख ) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य की दशा में पैसठ 
कीायु प्राप्त करने के पश्चात् उस हैसियत में पद धारण नहीं करेगा । 


वर्ष 


अनुभाग - 1. क ] 
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8. ( 1 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने 
हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा : 


पद त्याग और 
हटाया जाना । 


परन्तु अध्यक्ष उपाध्यक्ष या कोई सदस्य , जब तक कि उसे राष्ट्रपति द्वारा 
उससे पहले पवत्याग करने के लिए अनुशा नहीं दो आती है , ऐसी सूचना की प्राप्ति 
कीतारीख में तीन मास की समाप्ति तक या उसके पदोत्तरवर्ती के रूप में 
सम्यक रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा अपना पद ग्रहण कर लेने तक या उसकी 
पवावधि की समाप्ति तक , इनमें से जो भी पुर्वतम हो . अपना पद धारण 
करता रहेगा । 


( 2 ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से उच्चतम 
न्यायालय के किसी न्ययाधीश द्वारा की गई जांव के पश्चात ,जिसमें ऐसे अध्यक्ष 
उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दे दी 
गई है, मोर उन प्रारोपों के संबंध में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दे दिया 
गया है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर , राष्ट्रपति द्वारा 
किए गए आदेश से ही हटाया जाएगा अन्यथा नहीं । 


( 3 ) राष्ट्रपति , अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी सदस्य को , जिसकी बाबत 
उपधारा ( 2 ) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है , 
पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेंगे जब तक कि राष्ट्रपति ने से 
निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने परमादेश पारित न कर दिया हो । 


( 4 ) केन्द्रीय सरकार, उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष उपाध्यक्ष या 
किसी सदस्य के कदाचार या असमर्थता का अन्वेषण करने के लिए प्रक्रिया , नियमों 
वारा विनियमित कर सकेगी । 


9. अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , और सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा प्रध 
सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ( जिनके अन्तर्गत पेंशन उपदान और और सदस्यो 
अन्य सेवा निवृत्ति फायदे हैं ) ऐसी होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं । के वेतन और 

भत्ते 
सेवा के अन्य 
निबंधन और 
शर्ते । । 


तथा 


10. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत प्राधिकरण में 
नहीं की जाएगी या प्रविधिमान्य नहीं होगी कि प्राधिकरण में कोई रिक्ति है या रिक्ति से कार्यों 
उसकी स्थापना में कोई त्रुटि है । 

या कार्यवाहियों 
का प्रविधिमान्य 

न होना । 
अध्याय 3 


प्राधिकरण की अधिकारिता और शक्तियां 


प्राधिकरण 
अपील । । 


को 


11. ( 1 ) कोई व्यक्ति जो उन क्षेत्रों में , जिनमें कोई उद्योग संक्रियाएं या 
प्रसंस्करण या किसी वर्ग के उद्योग , सक्रियाएं और प्रसंस्करण नहीं चल जाएंगे या 
कतिपय रक्षोपायों के अधीन रहते हुए पलाए जाएंगे , पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान करने 
बाल किसी मादेश से व्यक्ति है , ऐसे आदेश की तारीख से तीस 
दिन के भीतर प्राधिकरण को ऐसे प्ररूप में , जो विहित किया जाए, अपील कर 
सकेगा : 


परन्तु प्राधिकरण पूर्वोक्त तारीख से उक्त तीस दिन की अवधि की समाप्ति के 
पश्चात् , किन्तु नब्बे दिन के पश्चात् नहीं , अपील ग्रहण कर सकेगा 
यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल 
करने से पर्याप्त हेतुक द्वारा निवारित हुपा था । 
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[ भाग - 


2 


- 


- - 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के प्रयोजनों के लिए " व्यक्ति " से अभिप्रेत है ,----- 

( क ) कोई ऐसा व्यक्ति , जिसके पर्यावरणीय अनापत्ति प्रदान किए 
जाने से प्रभावित होने की संभावना है ; 


( ख ) कोई ऐसा व्यक्ति , जिसके स्वामित्व या नियंत्रण में ऐसी परि 
योजना है , जिसकी बाबत पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए आवेदन पेश किया 
गया हैं ; 


( ग ) व्यक्तियों का कोई ऐसा संगम ( चाहे वह निगमित हो या 
नहीं ), जिसके ऐसे आवेश से प्रभावित होने की संभावना है और जो 
पर्यावरण के क्षेत्र में कृत्य कर रहा हैं ; 


( घ ) केन्द्रीय सरकार, जहां पर्यावरणीय अनापत्ति राज्य सरकार द्वारा 
प्रदान की जाती है और राज्य सरकार , जहां पर्यावरणीय अनापत्ति 
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रवान की जाती है । या 


( 3 ) कोई स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी स्थानीय सीमानों का कोई 
भाग , उस क्षेत्र के पड़ोस में है, जिसमें परियोजना को अवस्थित किए जाने 
की प्रस्थापना है । 


( 3 ) प्राधिकरण , उपधारा ( 1 ) के अधीन की गई अपील के प्राप्त होने पर 
अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे आदेश पारित करेगा , 
जो यह ठीक समझे : 


( 4 ) प्राधिकरण अपील का निपटारा अपील फाइल किए जाने की तारीख से 
नब्बे दिन के भीतर करेगा : 


परन्तु प्राधिकरण , ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, अपील का निपटारा 
तीस दिन की प्रतरिक्त अवधि के भीतर कर सकेगा । 


प्राधिकरण की 
प्रक्रिया मोर 
शक्तियां । 


12. ( 1 ) प्राधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 में अधिकथित प्रक्रिया वारा 1908 का 5 
पाबद्ध नहीं होगा, किन्तु वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करेगा 
और इस अधिनियम के और केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं नियमों के 
अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने 
की शक्ति हागी जिसके अन्तर्गत अपनी जांच का स्थान और समय नियस करना और 
यह विनिश्चय करना भी है कि बैठक सार्वजनिक रूप से याप्राइवेट रूप से की जाए । 


( 2 ) प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने 
के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो सिविल 
प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन बाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय 1908 का 5 
में निहित होती है, अर्थात् : 


( क ) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ 
पर उसकी परीक्षा करना ; 


( ख ) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ; 
( ग ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य लेना ; 


( घ ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 कीधारा 123 और धारा 1872 का 1 
124 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कार्यालय से किसी लोक 
अभिलेख या दस्तावेज या ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति की अपेक्षा 
करना ; 


( ऊ ) साक्षियों या वस्तावेजों को परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ; 


मनुभाग 1क ] 
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( च ) अपने विनिश्चयों का पुनर्विलोकन करना ; 


( छ ) किसी अभ्यावेदन को त्रुटि के कारण खारिज करना या उसका एक 
पक्षीय रूप से विनिश्चय करना ; 


( ज ) किसी अभ्यावेदन को खारिज करने के किसी प्रादेशको या 
अपने द्वारा एकपक्षीय रूप से पारित किसी आदेश को त्रुटि के कारण अपास्त 
करना ; और 


( स ) कोई अन्य विषय जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाना 
अपेक्षित है या जो उसके द्वारा विहित किया जाए । 


की 
और 


13. अध्यक्ष ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करेगा जो अध्यक्ष 
नियमों के अधीन उसमें निहित की जाएं : 

वित्तीय 

प्रशासनिक 
परन्तु अध्यक्ष को अपनी ऐसी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को , जिन्हें 

शक्तियां । 
यह ठीक समझे उपाध्यक्ष या किसी अन्य अधिकारी को , इस रात के अधीन 
रहते हुए , प्रत्यायोजित करने का प्राधिकार होगा कि उपाध्यक्ष या ऐसा अन्य 
अधिकारी, ऐसी प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते समय , अध्यक्ष के निदेशन , 
नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करता रहेगा । 


प्राधिकरण के 
कर्मचारियन्त । 


14. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का 
प्रकार और प्रवर्ग अवधारित करेगी जो प्राधिकरण को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में 
सहायता करने के लिए अपेक्षित हों और प्राधिकरण के लिए ऐसे अधिकारियों 
और अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी जो वह ठीक समझे । 


( 2 ) प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी अध्यक्ष के साधारण 
अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे । 


( 3 ) अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा उनकी 
सेवा की शर्ते एसी होंगी जो विहित की जाएं । 


अध्याय 4 


प्रकीर्ण 


15. प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से , किसी सिविल न्यायालय या अन्य 
प्राधिकारी को किसी ऐसे मामले की बाबत जिसके लिए प्राधिकरण को इस अधि 
नियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त किया गया हैं , कोई अपील ग्रहण करने की । 
अधिकारिता नहीं होगी । 


1860 का 45 


16. प्राधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता की धारा । 

प्राधिकरण के 
193, धारा 219 और धारा 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी 

समक्ष कार्य 
जाएंगी । 

वाहियों का 
न्यायिक कार्य 
वाहियां होना । 


1860 का 45 


17. प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य तथा अधिकारी और अन्य प्राधिकरण के 
कर्मचारी भारतीय वंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक सदस्यों और 
समझे जाएंगे । 

कर्मचारिपन्द का 
लोक सेवक 
होना । 
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अधिनियम या उसके अधीन को जाने के लिए आशाकिन्द्रीय सरकार के 


सद्भावपूर्वक की 18. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश 
गई कार्रवाई के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के 
के लिए संरक्षण । लिए कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार के 

विरुद्ध या प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी सदस्य या ऐसे अध्यक्ष , 

उपाध्यक्ष या किसी सवस्य द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी । 
प्राधिकरण के 19. जो कोई प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने 
मादशों का अनु . में असफल रहेगा , यह कारावास मे ,जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी , 
पालन करने में या जुर्मान से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा , या दोनों से दंडनीय होगा । 
असफलता के लिए 
शास्ति । 


कंपनियों द्वारा 
अपराध । 


20. ( 1 ) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा 
किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति , जो उस अपराध के किए जाने के समय 
उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का प्रत्यक्षतः भारसाधक और 
उसके प्रति उत्तरदायी था , और साथ ही वह कंपनी भी , ऐसे अपराध के दोषी 
समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दलित किए 
जाने के भागी होंगे : 


परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उप 
बंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध 
उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का 
निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होने हुए भी , जहां इस अधिनियम के 
अधीन कोई अपराध , किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता 
है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक , प्रबंधक , सचिव या अन्य अधिकारी 
की सहमति या मौनानुफूलता से किया गया हैं या उस अपराध का किया जाना 
उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक प्रबंधक , मचिव 
या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने 
विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और पंडित किए जाने का भागी होगा । 


स्पष्टीकरण - -- इस धारा के प्रयोजनों के लिए , -- 


( क ) " कम्पनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके 
अन्तर्गस फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है । और 


( ख ) फर्म के संबंध में , "निदेशक " से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।। 


कठिनाइयों को दूर 
करने की शक्ति । 


21. ( 1 ) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई 
उत्पन्न होती हैं तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , ऐसे 
उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और 
उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे पावश्यक या समीचीन प्रतीत हों : 


परन्तु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से ,जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की 
अनुमति प्राप्त होती हैं , तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया 
जाएगा । 


( 2 ) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश , किए जाने के 
पश्चात् , यथाशीघ्र , संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा । 


- 


नियम बनाने की 
शक्ति । 


22. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने 
के लिए नियम , अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी । 


अनुभाग 1 ] 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2 ) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले 
बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर 
सकेंगे , अर्थात : - - 


( क ) अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के कदाचार या असमर्थला 
का अन्वेषण करने के लिए धारा 8 की उपधारा ( 4 ) के अधीन प्रक्रिया ; 


( ख ) धारा 9 के अधीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सवस्यों को 
संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते ; 


( ग ) वह प्ररूप जिसमें धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
अपील की जाएगी । 


( घ ) धारा 13 के अधीन अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक 
शक्तियां ; 


( ऊ ) प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन पौर 
भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्ते ; 


( च ) कोई अन्य विषय जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो 
विहित किया जाए । 


( 3 ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम , बनाए जाने के 
पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष , जब वह सत्र में हो , कुल तीस दिन 
की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक 
प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त प्रानुक्रमिक सत्रों 
के ठीक बाद के सन्न के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने 
के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । 
यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि यह नियम नहीं बनाया 
जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाष हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परि 
वर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता 
पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा । 


और 


निरसन 
ध्यावृत्ति । 


23. ( 1 ) राष्ट्रीय पर्यावरण अपील प्राधिकरण अध्याघेश , 1997 इसके 
द्वारा निरसित किया जाता हैं । । 


1997 काभध्याय 
संख्यांक 12 


( 2 ) ऐसे निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई 
कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन 
की गई समझी जाएगी । 


अनुभाग कि 


__ भारत का राजपत्र असाधारण 
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विनियोग ( रेल ) संख्यांक 3 अधिनियम, 1997 


( 1997 का अधिनि म संख्यांक 25 ) 


[ 12 मई, 1997 ] 


रेलों के प्रयोजनार्य वित्तीय वर्ष 1997- 98 को सेवामों 
के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय 
राशियों के संदाय और विनियोग को 

प्राधिकृत करने के लिए 

___ अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


1. इस अधिनियम का सक्षिप्त नाम विनियोग ( रेल ) संख्यांक 3 अधिनियम , संक्षिप्त नाम । 
1997 है । 


1997 


को 


9 


2 . भारत की संचित निधि में से , अनसची के स्तम्भ 3 में विनिदिष्ट वित्तीय वर्ष 1987 
राशियों से अनधिक वे राशियां जिनका कुल योग [ जिसमें विनियोग ( रेल ) 98 के लिए 
लेखानुदान अधिनियम, 1997 की अनुसूची के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां भारत की संचित 
सम्मिलित हैं ] चार खरब , पनास अरब , बाईस करोड़, चवालीस लाख , तीन निधि में से 
हजार रुपए होता है , उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए दी पीर उप - 4,50. 2244,03. 
योजित की जा सकेगी जो अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेल सेवाओं की 000 रुपए का 
बायत वित्तीय वर्ष 1997 - 98 के दौरान दिए जाने होंगे । 

दिया जाना । 


3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उप - विनियोग । 
योजित की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां , उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची 
में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी । 
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भारत का राजपत्र प्रसाधारण 


भाग 2 


- - 


- 


अनुसूची 


( धारा 2 और धारा 3 देखिए ) 


- - - - 


- - - - - .. - 


- . - -- - - 


- - - 


- -- - -- -- - - -- -- - - - 


अनुदान 


सेवाएं और प्रयोजम 


निम्नलिखित से अनधिक राशियां 


संख्यांक 


संसद् द्वारा अनुदत्त 


संचित निधि पर भारित 


योग 


-- - - - 


. 


. - - - - - - - 


- - - - - -- -- -- 


९० 


1 रेल बोर्ड 


36, 04, 58, 000 


36, 04, 58,000 


2 प्रकीर्ण व्यय 


1 , 69, 39, 82,000 


1, 69, 39, 82, 000 


3 रेलों पर साधारण अधीक्षण और सेवाएं 


12,09, 75, 00, 000 


__ 12, 09, 75,00, 000 


4 स्थायी पथ और संकों की मरम्मत और 

अनुरक्षण 


23, 57, 27, 60, 000 


1, 29, 000 


23 ,57, 28,89, 000 


5 चालक शक्ति की मरम्मत और अनुरक्षण 


13, 36, 91 , 10, 000 


4, 00, 000 


13, 36, 95 ,10, 000 


8 सवारी डिब्बों और वैगनों की मरमम्त भौर 
भनुरक्षण 


24, 30 , 93, 94,000 


1, 00, 000 


24, 30, 94, 94,000 


7 संयंत्र और उपस्कर की मरम्मत और मनुरक्षण 12, 55, 33, 30, 000 


12, 55 , 33, 30, 000 


8 प्रचालन व्यय- - - पल स्टाक और उपस्कर 


19, 19, 45, 89 , 000 


-~ ~ 


19,19, 45, 89, 000 


9 प्रधालन व्यय - यातायात 


43, 16, 34 ,57, 000 


1, 00, 000 


43, 16, 35 , 57, 000 


10 प्रचालन व्यय -- इंधन 


44, 68,14, 66, 000 


- -- 


44, 68, 14, 66, 000 


11 कर्मचारियन्व कल्याण और सुख सुविधाएं 


8 , 83, 29 , 56, 000 


8, 83, 29, 56, 000 


12 प्रकीर्ण कार्यकरण व्यय 


10, 96, 54, 29, 000 


14, 31, 75, 000 


11,10, 86, 04, 000 


13 भविष्य निधि , पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति 

फायदे 


25, 13, 03, 99, 000 


___ 73, 44, 000 


25, 13, 77, 43, 000 


14 निधियों में विनियोग 


55, 84, 00, 00, 000 


55, 84, 00, 00, 000 


15 साधारण राजस्व को लाभाश , साधारण राजस्व 

से लिए गए उधार का प्रतिसंवाय मोर पति 
पूंजीकरण का क्रमिक प्रपाकरण 

16, 29, 72, 00 ,000 


--- 


16, 29,72, 00, 000 


मनुभाग 1क ] 


भारत का राजपत्र असाधारण 
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१० 


16 मास्तियां - अर्जन, सनिर्माण और प्रतिस्थापन 


राजस्व 


45 , 00 , 00 , 000 


45, 00, 00, 000 


अन्य व्यय : 


पूजी 


96, 52, 03, 25 , 000 


3, 78, 00, 000 


96, 55, 81, 25, 000 


रेल निधियो 


40, 95 , 58, 00, 000 


4, 72, 00 ,000 


41, 00 , 30 , 00 , 000 


- 


- -- - - 


योग : 


4,49, 98, 81, 55, 000 


23, 62, 48,000 4, 50 . 22,44,03, 000 


अनुभाग 1क ] 


भारत का राजपन्न अमाधारण 

- -- -- -- - - - - -- -- - . . -- - -- - - 
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- - - - . 


- : - - .::: : 


- - 


- . : 


. 


- 


- 


विनियोग ( संख्यांक 3 ) अधिनियम , 1997 
( 1997 का अधिनियम संख्यांक 27 ) 

[ 14 मई, 1997 ] 


वित्तीय वर्ष 1997-98 को सेवामों के लिए भारत की संचित निधि में से 
कतिपय राशियों के संधाय और विनियोग को प्राधिकृत 

करने के लिए 

अधिनियम 
भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में मंसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 


___ 1 . इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विनियोग ( संख्यांक 3 ) अधिनियम , 1997 संक्षिप्त नाम । 


2. भारत की संचित निधि मे से , अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियों वर्ष 1997 - 98 

से , अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग [ जिसमें विनियोग ( लेखानुदान ) अधिनियम , के लिए भारत की 
1997 का 21 1997 की अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राशियां सम्मिलित हैं । बावन खरब , संधित निधि में 

इकसठ परब , तैतालीस करोड़, सड़सठ लाख रुपए होता है , उन विभिन्न प्रभारों को से 52,61,43, 
चुकाने के लिए दी और उपयोजित की जा सकेंगी , जो अनुसूची के स्तंम 2 में 67 , 00, 000 
विनिविष्ट सेवाओं की बाबत वित्तीय वर्ष 1997 - 98 के दौरान दिए जाने होंगे । रुपए का दिया 

जाना । 


विनियोग । 


3. इस अधिनियम द्वारा भारत की संचित निधि में से दी और उपयोजित 
की जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित 
सेवामों और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी । 


4 . अनुसूची में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश 14 फरवरी , 1997 के 
ठीक पूर्व विद्यमान मंत्रालयों या विभागों के बारे में हैं और उस तारीख को या 
उसके पश्चात् उनका ऐसे अर्थ लगाया जाएगा कि वे समय - समय पर यथा पुनर्गठित 
समुचित मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिर्देश हैं । 


अनुसूची में 
मंत्रालयों और 
विभागों के प्रति 
निदशों का प्रर्था 
न्वयन । 
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भारत का राजपत्र असाधारण 


[ भाग 2 


- - 


- - 


- - 


अनुमको 


( धारा 2, धारा 3 और धारा 4 वेखिए ) 


- 


- 


1 


3 


सेवाएं और प्रयोजन 


निम्नलिखित से अधिक राशियां 


अनुदान 
का 
संख्यांक 


संसद् द्वारा अनुक्त 


संचित निधि पर भारित 


योग 


३० 


१० 


1 कृषि 


राजस्थ 


29, 44 81, 00. 000 

19,54, 00, 000 


1, 00,000 
43, 25, 00,000 


29, 44, 82, 00, 000 

62, 79, 00, 000 


पूंजी 


2 कृषि और सहकारिता विभाग की 

अन्य सेवाएं 


राजस्व 
पूंजी 


2, 81, 68, 00, 000 
2, 35, 05, 00,000 


2 , 81, 68, 00 , 000 
3, 00, 17, 00 , 000 


65,12,00, 000 


3 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग राजस्थ 


5, 99, 27,00,000 


5 ,99, 27,00, 000 


4 पशुपालन और डेरी विभाग 


राजस्थ 
पूंजी 


2,58, 34, 00 , 000 

1 , 85, 00, 000 


2 , 58, 34, 00, 000 

1, 85, 00 ,000 


5 रसायन और पेट्रो -रसायन विभाग 


25, 00, 00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


2, 30 , 64 , 00, 000 

42, 55, 00, 000 


2, 55, 64, 00, 000 
42, 55, 00, 000 


. 6 उर्वरक विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


81, 22, 90, 00, 000 
6 , 45, 84, 00 , 000 


__ 1, 00, 000 


81, 22, 91, 00,000 

6, 45 , 84, 00, 000 


7 नागर विमानन विभाग 


राजस्य 


90, 48, 00, 000 
41, 16, 00, 000 


90 , 48, 00, 000 
41 , 16, 00 , 000 


पूंजी 


8 पर्यटन विभाग 


राजस्व 


। 


1, 07, 76, 00, 000 
___ 19, 85, 00, 000 


1 , 07 , 76, 00 , 000 

19, 85, 00, 000 


पूंजी 


1 


9 नागरिक आपूति , उपभोक्ता माम ने राजस्व 

और सार्वजनिक वितरग मंत्रालय पूंजो 


78, 28 , 00, 000 

48, 00, 000 


78, 28, 00 , 000 
11 , 13, 00 , 000 


11 , 25, 00 , 000 


10 कोयला मंत्रालय 


ল 


। 


1, 70, 78, 00, 000 
3, 24, 85 , 00, 000 


1 , 70, 78, 00, 000 
3, 24, 85, 00 ,000 


11 वाणिग्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


8,02, 27, 00, 000 
1 ,07, 00, 00, 000 


8, 02, 27, 00, 000 
1 ,07,00,00,000 


12 आपूर्ति विभाग 


राजस्व 


38,02,00, 000 


70, 00, 000 


38, 72,00, 000 


13 डाक विभाग 


राजस्थ 
पूंजी 


31 , 38, 68, 00, 000 

74, 34, 00, 000 


31,00, 000 
17, 00, 000 


31, 38, 99, 00, 000 

74, 51, 00, 000 
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- -- - 

- .. . - - - - - 


- - - 


- - - - - 


- 


-- 


- -... -. . - 


- . - - 


- - - 


अनुभाग 1 ] 
- - - - - - 
- - - - - 
___ 1 


- - 


- . 


- 


. . - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . 


. 


2 


14 दूर - संचार विभाग 


1 


राजस्व 
पंजी 


1 , 50. 28, 94, 00, 000 
1, 09, 88, 39, 00, 000 


5, 00 , 000 1, 50, 28, 99,00, 000 
1, 00, 000 1,09,89, 00, 00, 000 


15 रक्षा मंत्रालय 


राजस्थ 


पूंजी 


23, 82, 53, 00, 000 

24, 77, 00, 000 


13, 00, 000 23, 82, 66, 00, 000 
2, 57, 00, 000 27, 34,00, 000 


16 रक्षा पेंशन 


राजस्व 


37, 14, 61, 00, 000 


39, 00, 000 37, 15, 00, 00, 000 


17 रक्षा सेवाएं - सेना 


राजस्व 


1, 95 , 04,15, 00, 000 


10, 30, 00, 000 1, 95, 14, 45, 00, 000 


18 रक्षा सेवाएं - नौसेना 


राजस्व 


22, 98, 55, 00, 000 


2, 60 , 00, 000 23,01, 15 . 00 . 000 


राजस्व 


___ 49, 78, 33, 00, 000 


67, 00, 000 49, 79, 00, 00, 000 


19 रक्षा सेवाएं --वायु सेना 
20 रक्षा प्रार्डनेस कारखाने 
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजी 

परिव्यय 


गजस्व 


9, 62, 21, 00, 000 


45, 00, 000 


9 , 62, 66, 00, 000 


पूंजी 


89,00, 64, 00, 000 


6, 36, 00, 000 


89, 07, 00, 00, 000 


22 पर्यावरण और वन मंत्रालय 


राजस्व 


पूंजी 


6 , 30 , 77, 00, 000 

7 , 25, 00, 000 


6 , 30, 77 , 00, 000 

7, 25 , 00, 000 


23 विदेश मंत्रालय 


24 पार्थिक कार्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 
राजस्व 
पूजी 


13, 33, 38 , 00, 000 

1 , 80, 02, 00, 000 
41 , 77, 50, 00, 000 
1, 25, 32, 00 , 000 


2, 00, 000 13, 33, 40, 00, 000 

- - 1, 80 ,02, 00, 000 
5 , 00 , 000 41, 77, 55, 00, 000 

1 , 25 , 32, 00, 000 


25 करेंसी, सिक्का निर्माण और स्टॉप राजस्व 

पूंजी 


7, 81, 24 , 00 ,000 
5 , 65 , 31 , 00 , 000 


1, 69, 00 , 000 7, 82, 93, 00, 000 

2, 00, 0005 , 65 , 33 ,00, 000 


26 वित्तीय संस्थाओं को संबांय 


- - 


राजस्व 
पूंजी 


4, 22, 48, 00, 000 
11, 84,59, 00, 000 


4, 22, 48, 00, 000 
11, 84, 59, 00 ,000 


भारित ब्याज प्रदायगियां 


राजस्य 


- -- 


6, 80, 00, 00 , 00 , 000 6, 80, 00, 00, 00 , 000 


28 राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र राजस्व 1 , 09, 83, 07, 00 , 000 2, 85, 96, 82, 00, 000 3, 95 , 79 , 89, 00, 000 
शासनों को अंतरण 

पूंजी 10, 25, 00, 00, 000 2 , 36, 22, 36, 00, 000 2, 46, 47, 36 , 00, 000 
29 सरकारी सेवकों को उधार , प्रादि पूंजी 2,98, 65, 00 , 000 

- 2, 98, 65, 00, 000 
भारित - ऋण का प्रतिसंदाय पूंजी 

- - 22,72, 28, 73,00,000 22, 72, 28, 73, 00, 000 
31 व्यय विभाग राजस्व 47, 18, 29, 00, 000 

- - 47 ,18, 29 , 00, 000 


राजस्व 


15 , 46, 71 ,00, 000 


32 पेंशन 
33 संपरीक्षा 


राजस्व 
पूंजो 


5 , 10, 73, 00, 000 

3 , 48, 00, 000 


3,29,00, 000 15, 50, 00 , 00, 000 
17, 52, 00, 0005 , 28, 25, 00, 000 

3, 48 , 00, 000 


[ भाग 2 
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- 


-- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- -- 


- 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- 


- - 


- --- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


___ - - - 


- 


1 
- . -- - - 


2 
-- - .. --- - - -- - - 


. . - 


. 


- . . . 


.- - 


रु . 


रु० 


34 गजम्य विभाग 


2, 00 , 000 


राजस्व 
पूंजी 


1, 86, 06, 00 ,000 

1 , 25, 00, 000 


1 , 86, 08, 00 , 000 

1 , 25, 00 , 000 


35 प्रत्यक्ष कर 


राजस्व 
पूंजी 


5 , 06 , 98 , 00, 000 
1 , 26, 00,00, 000 


2, 00 , 0005 , 07, 00, 00 , 000 

1, 26, 00 , 00 , 000 


36 अप्रत्यक्ष कर 


राजस्व 


1 , 00, 00, 000 


पूंजी 


7 , 96, 06, 00 , 000 
2 , 65 , 20, 00, 000 


7 , 97, 06, 00, 000 
2 , 65, 20 , 00 , 000 


37 कम्पनी कार्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


17, 99, 00 , 000 

___ 1 , 00, 000 


17, 99, 00, 000 

1 , 00, 000 


38 खाद्य मंत्रालय 


5, 00 , 000 


। 


राजस्व 
पूजी 


77, 33, 59, 00 , 000 
1 ,12, 24, 00, 000 


77 , 33, 64, 00, 000 
1 , 12, 24, 00 , 000 


39 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 


राजस्व 


48, 72, 00, 000 
17, 70 , 00, 000 


48, 72, 00, 000 
17, 70, 00, 000 


40 स्वास्थ्य विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


14, 36, 56, 00, 000 
5 , 04, 44, 00, 000 


14, 36, 56, 00, 000 
5, 04, 44, 00 , 000 


41 भारतीय चिकित्सा पद्धति और 

होम्योपैथी विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


56, 79 , 00, 000 

1 , 00, 000 


56, 79, 00, 000 

1 , 00, 000 


42 परिवार कल्याण विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


22, 08, 01, 00, 000 

1 , 60, 00, 000 


22, 08, 01, 00, 000 

1 . 60 , 00 , 000 


. 


। 


43 गृह मंत्रालय 


राजस्व 
पूंजी 


3 , 11, 73, 00 , 000 

22,10, 00, 000 


11, 00 , 000 


3, 11, 84, 00, 000 
22, 10, 00, 000 


44 मंत्रिमंडल 


राजस्व 
पंजी 


97,53, 00 , 000 
30 , 00, 00, 000 


97, 53, 00, 000 
30, 00, 00 , 000 


45 पुस्लिम 


राजस्व 


40, 10 , 21 ,00, 000 
4 ,66, 10, 00, 000 


1 , 43, 00 , 000 40, 11 , 64, 00, 000 
46, 65 , 00, 0005 , 12, 75, 00 , 000 


पूजी 


46 गृह मंत्रालय के अन्य व्यय 


राजस्व 


3 , 50 , 78 , 00, 000 
1, 84, 09, 00, 000 


2 , 00, 000 
5, 06, 00 , 000 


3, 50, 80, 00, 000 
1, 89 ,15, 00, 000 


पूंजी 


47 संघ राज्यक्षेत्र शासनों को अंतरण 


राजस्व 
पूंजी 


2, 50, 81, 00, 000 
2, 58 , 84, 00, 000 


2 , 50, 81, 00 , 000 
2, 58,84, 00, 000 


48 शिक्षा विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


52, 30 , 82, 00, 000 

81, 00, 000 


52, 30 , 82, 00, 000 

81 , 00, 000 


49 बधा मामले भीर खेल विभाग 


राजस्व 
पंजी 


1 , 57, 48 , 00, 000 

1,85, 00, 000 


1, 57 , 48 , 00, 000 

1 , 85 , 00, 000 


- --- - - - - - -- --- -- - - - - - - - 


-- - - -- 


- - 


- -- - - 


- - - 


- - - - - 


-- - - - 


- 


- - 


-- - 


- 


- -- 
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- 


- - 


- 


- - 
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- 


- ---. . 


1 


2 


3 


- - - 


- 


- . - .-- - . .- - - - - - -- - -.. - - - . . 


- . 


- . - - 


- . 


- - - - - - - - - - 


10 


50 संस्कृति विभाग 


राजस्व 


2 , 47, 90, 00, 000 


। 


2, 47, 90, 00, 000 


51 महिला और बाल विकास विभाग 


राजस्व 


9, 48, 10, 00, 000 


। 


9 , 48,10, 00 , 000 


52 प्रौद्योगिक विकास तथा प्रौद्योगिक राजस्व 

नीति और संवर्धन विभाग पूंजी 


6 , 88, 36, 00, 000 

37, 00, 000 


।। 


6 , 88, 36 , 00 , 000 

37, 00, 000 


53 लोक उद्यम विभाग 


राजस्व 


5, 08, 00 , 000 


। 


5 ,08,00, 000 


54 भारी उद्योग विभाग 


। 


राजस्व 
पूंजी 


22, 38, 00 , 000 
2, 19, 14, 00, 000 


22, 38, 00, 000 
2, 19, 14, 00, 000 


55 लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण राजस्व । 
उद्योग विभाग 

पूंजी 


7,10, 77 ,00, 000 
2, 90 , 75, 00, 000 


7 , 10, 77 , 00, 000 
2, 90, 75, 00 , 000 


56 सूचना, फिल्म और प्रचार 


2,00, 000 


राजस्व 
पूंजी 


1 , 63, 04 , 00, 000 
17, 93, 00, 000 


1 , 63, 06, 00, 000 
17, 93, 00, 000 


57 प्रसारण सेवाएं 


राजस्व 
पूंजी 


15, 97, 86, 00, 000 
4, 34, 20 ,00, 000 


4 ,15, 00 , 000 16, 02, 01 , 00 , 000 
85, 00, 0004 , 35 , 05, 00, 000 


58 श्रम मंत्रालय 


राजस्व 


पूंजी 


7, 43, 44, 00, 000 

1 , 19. 00, 000 


1, 00, 0007 , 43, 45 , 00, 000 

1 , 19, 00, 000 


59 विधि और न्याय 


राजस्व 


3, 68 , 22, 00, 000 


3,68, 22, 00, 000 


60 निर्वाचन आयोग 


राजस्व 


5, 83, 00, 000 


5 , 83, 00, 000 


भारित - भारत का उच्चतम न्यायालय राजस्व 


16,11, 00 , 000 


16, 11, 00, 000 


62 खान मंत्रालय 


राजस्व 


5 , 00, 000 


पूंजी 


2, 40 , 98 , 00, 000 
41, 00, 00, 000 


2 , 41,03, 00, 000 

41 , 00 , 00, 000 


63 अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय 


- - 


राजस्व 
पूंजी 


2, 27, 15, 00, 000 
1 ,14, 73, 00, 000 


2 , 27, 15, 00, 000 
1, 14, 73, 00, 000 


84 संसदीय कार्य मंत्रालय 


राजस्व 


3, 42, 00, 000 


3, 42, 00 , 000 


65 कार्मिक , लोक शिकायत और पेंशन राजस्व 

मंत्रालय 


1 , 25, 67,00, 000 

2, 60 , 00, 000 


पूंजी 


5, 00 , 000 
6, 00, 00, 000 


1, 25 , 72,00, 000 

8 , 60, 00, 000 


राजस्व 


66 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस 

मंत्रालय 


3, 86, 00, 000 


3, 86 , 00. 000 


67 योजना 


पूंजी 


1, 02, 85, 00, 000 
46 ,05,00, 000 


1 . 02. 85 . 00. 000 
46, 05 , 00, 000 


68 सांख्यिकी विभाग 


- --- 


राजस्व 
पूजी 


1, 36, 67,00, 000 

8,74, 00 ,000 


1, 36 , 67, 00, 000 

8, 74, 00, 000 
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-- --- - 


- 


रु० 


रु . 


राजस्व 


1, 91, 70, 00, 000 


7, 91 ,70,00, 000 


69 कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग 
76 विद्युत मंत्रालय 


राजस्व 


5, 29, 80, 00, 000 
27 ,15,53, 00 ,000 
22,16,19,00, 000 


1, 10, 00, 000 


5 , 29, 80,00,000 
27, 17, 23, 00, 000 
22, 16, 19, 00, 000 


_ _ 71 ग्रामीण विकास विभाग 


राजस्व 


68,07,09, 00, 000 


72 ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन राजस्व 68, 07, 09, 00, 000 

विभाग 
73 बजर भूमि विकास विभाग राजस्व 195, 20,00,000 
74 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग राजस्व 5 , 13, 84, 00, 000 

49 ,02, 00, 000 


1, 00, 000 


95, 20,00,000 
5, 13, 85 ,00, 000 

49, 02, 00, 000 


पूंजी 


75 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान राजस्व 

विभाग 


5, 07, 99, 00 , 000 

5 , 50, 00, 000 


। 


पूंजी 


5 , 07, 99,00, 000 

5, 50, 00,000 


78 जैव प्रौद्योगिकी विभाग 


राजस्व 


पूंजी 


1 ,08, 56, 00 ,000 

5, 31, 00, 000 


1 , 08, 56, 00, 000 

5, 31, 00, 000 


77 इस्पात मंत्रालय 


18 जल भूतल परिवहन 
79 सड़के 
10 पसन , प्रकाश स्तंभ मोर 

पोत परिवहन 


राजस्व 1, 06, 00, 000 
पंजी 25 , 70, 00 , 000 
राजस्व 74,05, 00 , 000 
पूजा 21, 64, 00, 000 
राजस्व . 8, 53. 19, 00000 
पूंजी 21 ,0586,00, 000 
যান । 2 , 33, 22, 00, 000 

4, 31, 52, 00 , 000 


1 , 50, 00, 000 

40 , 00, 000 
29, 57, 00, 000 


. 7 , 06 , 00 , 000 
25 , 70 , 00 , 000 
74, 05, 00, 000 
23,14, 00, 000 
8, 53, 59, 00, 000 
21 , 35, 43, 00, 000 

2, 33 , 22 ,00, 000 
4, 33, 52, 00, 000 


पूंजी 


2, 00, 00, 000 


1 वस्त्र मंत्रालय 


राजस्म 
पूंजी 


4 , 40, 26, 00, 000 
3, 05, 78, 00, 000 


6, 00, 00, 000 


4, 40, 26,00, 000 
3, 11, 78,00, 000 


82 शहरी विकास 


राजस्व 


पूंजी 


3 , 52, 47, 00 , 000 
3 , 98, 56, 00, 000 


9, 85, 00, 000 
10, 13, 00, 000 


3, 62, 32, 00, 000 
4, 08, 69, 00, 000 


63 हरी राजगार और गरीबी उन्मूलन राजस्व 

पंजी 
84 लोक निर्माण 

जस्व 


2, 19, 41 , 00, 000 
____ 40, 00, 00, 000 


2, 19, 41 , 00, 000 

40 , 00, 00, 000 


60, 00, 000 


पूंजी 


4, 64, 50, 00, 000 
2, 13, 98, 00, 000 


4,65,10, 00, 000 
2, 13, 98, 00, 000 


85 लेखम सामग्री और मुद्रण 


राजस्व 
पंजो 
राजस्व 


1, 43, 42, 00, 000 

4, 50, 00 , 000 
4, 49, 06, 00, 000 
34, 08, 00, 000 


86 जल संसाधन मंत्रालय 


1,43, 42,00, 000 

4, 50 , 00, 000 
4, 49 , 08, 00, 000 
13, 37, 28, 00, 000 


पूजी 


2, 00 , 000 
13, 03, 20, 00, 000 


87 कल्याण मंत्रालय 


राजस्थ 


10, 94, 29, 00 , 000 
2, 93, 42, 00 , 000 


पूंजी 


4 , 52, 49, 00, 000 

- 


15, 46 , 78, 00, 000 
2, 93, 42, 00, 000 


88 परमाणु ऊर्मा 


राजस्व 
पूंजी 


7,67, 17 , 00, 000 
6, 50, 43,00,000 


13, 00, 0007 , 67, 30, 00, 000 

6 , 50, 43, 00, 000 


- - 


- 


- 


- - - 
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- - - 


- - - - - . . 


- .. . 


- • 


- - - - 


. 


- - - 


-- - 


- - - - - - 


- - - - 


89 न्यूक्लीन विद्युत स्क्रीमें 


राजस्व 


पंजी 


7 , 71, 89, 00 , 000 
3, 51 , 20 , 00 , 000 


7 , 71 , 89, 00, 000 
3, 51 , 20 , 00 , 000 


90 इलैक्ट्रानिकी विभाग 


राजस्म 
पूंजी 


1 , 23, 60, 00, 000 

32, 45, 00, 000 


1 , 23, 60, 00, 000 

32, 45 , 00, 000 


91 महासागर विकास विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


1 ,00, 20, 00, 000 

5 , 75 , 00 , 000 


1, 00, 20, 00, 000 

5 , 75, 00, 000 
10, 26, 49, 00 , 000 
1 , 44, 61, 00, 000 


12 अंतरिक्ष विभाग 


राजस्व 
पूंजी 


10, 26, 24, 00, 000 
1 , 44, 54, 00, 000 


25 , 00, 000 
7 , 00 , 000 


5, 62, 00, 000 


5, 62, 00, 000 


भारिस - - राष्ट्राति के कर्मचारिवन्द , राजस्व 

गृह और भत्ते 
04 राज्य सभा 

राजस्व 


22, 94, 00, 000 


8, 00, 000 


23, 02, 00 ,000 


95 लोक सभा 


राजस्व 


53, 23, 00 , 000 


18, 00, 000 


53, 41, 00 , 000 


भारित - - संघ लोक सेवा आयोग 


राजस्व 


26, 74 , 00 ,000 


26, 74, 00, 000 


राजस्व 


51 , 00 , 000 


97 उपराष्ट्रपति का सचिवालय 
98 अंडमान और निकोबार द्वीप 


51 , 00, 000 
3, 70, 33, 00, 000 
1, 87, 10 , 00 ,000 


राजस्व 
पूंजी 


1, 00, 000 


3, 70 , 34, 00,000 
1 , 87, 10, 00 , 000 


99 चंडीगढ़ 


राजस्व 
पूंजी 


3, 86, 21 , 00 , 000 
64, 25, 00, 000 


11, 84, 00, 000 
1 , 00 ,00, 000 


3, 98, 05, 00,000 
65 , 25 , 00, 000 


100 दादरा और नागर हवेली 


राजस्व 


पूंजी 


1 , 14, 08, 00 , 000 
23, 53, 00 , 000 


1 , 14, 08, 00, 000 

23, 53, 00 , 000 


101 दमण और दीव 


राजस्व 
पूंजो 


85 , 82, 00, 000 
16, 46, 00, 000 


85, 82, 00, 000 
16, 46, 00, 000 


102 लक्षद्वीप 


1 


राजस्व 1 , 27, 40 , 00, 000 

15, 00 ,000 1 , 27, 55, 00, 000 
पूंजी 17 , 08, 00 , 000 

____ 17,08, 00, 000 
17 , 65 ,58,68,00, 000 34, 95 , 84,99,00, 000 52, 61, 43 , 67 , 00 , 000 
17, 65 ,58, 68 ,00, 0 


योम : 


अनुभाग 1क ] 


भारत का गजपन्न असाधारण 


275 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - 


- - 


धान - कुटाई उद्योग (विनियमन ) निरसन 

अधिनियम , 1997 
( 10 )] का अधिनियम संख्यांक 29 ) 

[ 28 मई , 1997] 


घान -मुटाई उद्योग ( विनियमन ) अधिनियम , 1958 

का निरसन करमे के लिए 

प्रधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रुप में यह 
अधिनियमित हो : - - 
____ 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम धान कुटाई उद्योग ( विनियमन ) 
निरसन अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त नाम । 


2 . धान -कुटाई उद्योग (विनियमन ) अधिनियम 1958 को इसके द्वारा 
निरसित किया जाता है । 


1958 के अधि 
नियम संख्याक 
21 का निरसन । 
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- - 


- -- - 


- -..... 


नाविक भविष्य निधि ( संशोधन ) 

अधिनियम , 1997 
( 1997 का अधिनियम संख्यांक 28 ) 

[ 28 मई, 1997 


माविक भविष्य निधि अधिनियम , 1966 का 
संशोधन करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : 

_ 1. ( 1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम नाविक भविष्य -निधि (संशोधन ) संक्षिप्त नाम मौर 
अधिनियम , 1997 हैं । 

प्रारम्भ । 


केन्द्रीय सरकार , 


राजपत्र में 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवत होगा जो 
मधिसूचना द्वारा , नियत करें । 


1986 का 


2. नाविक भविष्य -निधि अधिनियम , 1966 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् धारा १ का 
मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 2 के खंड ( ठ ) में " मास्टर नौ -परिवाहक संशोधन । 
आफिसर या अभियांत्रिक प्राफिसर , रेडियो प्राफिसर, चिकित्सा आफिसर , 
कल्याण प्राफिसर, पोतनीस, विद्युत मंत्री , परिपालिका, गीता , पाइलट, शिनु या 
रेक नापित " शब्दों के स्थान पर " कल्याण आफिसर , परिचारिका , संगीतश , 
पाइलट या डेक नापित " शब्द रखे जाएंगे । 


3. मूल अधिनियम की धारा 4 में , -- 

( क ) उपधारा ( 3 ) में , "भारत के स्टेट बैंक " शब्दों के स्थान पर 
" मनुमोदित बैंक " शब्द रखे जाएंगे ; 


घारा 4 . का 
संशोधन । 


( ख ) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में जोड़ा जाएगा, अर्थात् : 


1955 का 23 
1959 का 38 


" स्पटीकरण - --इस धारा में " अनुमोदित बैंक " , से भारतीय स्टेट 
बैंक अधिनियम , 1955 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय स्टेट 
बैंक , या भारतीय स्टेट बैंक ( समनुषंगी बैक ) अधिनियम , 1959 की 
धारा 2 के खंड ( ट ) में परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक , या 
बैंककारी कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और मंतरण ) अधिनियम , 1970 
की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक या बैंककारी 
कंपनी ( उपक्रमों का अर्जन और अंतरण ) अधिनियम , 1980 की 
धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक अभिप्रेत हैं । । 


1970 का 


1980 का 40 


4. मूल अधिनियम की धारा 7 में , 


धारा १ का 
संशोधन । 


( क ) उपधारा ( 2 ) में , " और अन्य आफिसर नियुक्त कर सकेगी 
जिसने सरकार आवश्यक सममे और जिनका अधिकतम मासिक संबलम छह 
सौ रुपए से कम न हो " शब्दों के स्थान पर "नियुक्त कर सकेगी, जितने 
सरकार मावश्यक समझे " शब्द रखे जाएंगे । 


( ख ) उपधारा ( 4 ) में , “ या किसी अन्य पद पर जिसका अधिकतम 
मासिक संबलम् छह सौ रुपए से कम न हो " शब्दों का लोप किया जाएगा । 
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[ भाग 2 


धारा 8 का 
संशोधन 


भारत का राजपत्र असाधारण 
- -- -- -- - ... - - -- - -- - -- - - - - - 

5. मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा ( 1 ) मे , " तथा तत्पश्चात् पाठ 
प्रतिशत की दर से " शब्दों के स्थान पर , " अप्रैल, 1968 के प्रथम दिन से प्रारंभ 
होने वाली और दिसम्बर, 1977 के 31वें दिन को समाप्त होने वाली कालावधि 
के लिए पाठ प्रतिशत की दर से और तत्श्चात दस प्रतिशत की दर से या 
ऐसी उम्पसर वर से जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, " शब्द और अंक रखे 
जाएं । 


धारा 15 मा 
संशोधन । 


. मल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित उपधारा रखी जाएगी , अर्थात् :--- 


1974 का ? 


" ( 3 ) दंड प्रक्रिया संहिता , 1973 के उपबंध उपधारा ( 2 ) के 
अधीन की किसी तलाशी या अभिग्रहण को , यथाशक्य , वैसे ही लागू होंगे 
जैसे कि वे उक्त सहिता की धारा 94 के अधीन निकाले गए वारंट के 
प्राधिकार के अधीन की गई किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं । " । । 


धारा 16 का 
संशोधन । 


7. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा ( 1 ) में " छह मास तक की हो 
सकेगी, या जुर्माने से , जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा " शब्दों के स्थान पर 
" एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से , जो पचास हजार रुपए तक का हो 
सकेगा " शब्द रखे जाएंगे । 


प्रमुभाग क ] 
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उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम , 1997 

( 1997 का अधिनियम संख्यांक 30 ) . 


[ 28 मई, 1997 ] 


सेवानिवृत्त होने वाले उपराष्ट्रपतियों को पेंशन 

और अन्य प्रसुविधाओं के संपाय का 
उपबन्ध करने के लिए 

अधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो : - - 


1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति पेंशन अधिनियम , 1997 संक्षिप्त नाम । 


2. ( 1 ) प्रत्येक उस व्यक्ति को , जो अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने या सेवानिवृत्त होने 
अपना पद त्याग कर देने के कारण उपराष्ट्रपति के रूप में पद पर नहीं रह वाले उपराष्ट्र 
जाता है, उसके शेष जीवनकाल में छह हजार दो सौ पचास रुपए प्रतिमास पतियों को पशन । 
पेंशन दी जाएगी : 


परन्तु ऐसा व्यक्ति उस अवधि के दौरान , जब वह प्रधान मंत्री का पद , किसी मंत्री 
का पद या कोई अन्य पद धारण करता है या संसद् सदस्य हो जाता है और 
ऐसा बेसन और भत्ते प्राप्त करता है, जो भारत की संचित निधि या किसी राज्य 
की संधित निधि में से चुकाए जाते हैं , कोई पेंशन प्राप्त करने का हकवार नहीं 
होगा । 

( 2 ) ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हए , जो इस निमिस बनाए जाएं 
प्रत्येक ऐसा व्यक्ति अपने शेष जीवनकाल में , -- 

( क ) किराए के संदाय के बिना ऐसे सुसज्जित निबास का उपयोग 
करने का ( जिसके अन्तर्गत उसका रखरखाव भी है ) जैसा कि संघ का 
उपमंत्री अपनी पदावधि के दौरान, मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित 
अधिनियम , 1952 के अधीन हकदार है । 


1952 का 68 


1954 का 30 


1951 का 30 


( ख ) अपने निवास पर वैसी ही टेलीफोन सुविधा का उपयोग करने 
का , असी संसद- सदस्य , संसद सदस्य बेतन , भत्ता और पेंशन अधिनियम , 
1954 के उपबंधों के अधीन हकदार है ; 

( ग ) सचिवीय कर्मचारिवन्द तथा कार्यालय व्ययों का जो कुल मिला 
कर छह हजार रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होंगे ; 

( घ ) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की बाबत स्वयं के लिए 
वैसी ही प्रसुविधामों का और उन्हीं शर्तों पर , जिन पर सेवानिवत्त राष्ट्रपति 
राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम , 1951 के उपबंधों के अधीन 
हकदार है । 

( इ ) चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की बाबत अपने पति अपनी 
पत्नी और अवयस्क बालकों के लिए उन्हीं प्रसुविधाओं का और उन्हीं शर्तों 
पर जिन पर सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की पत्नी उनके पति , राष्ट्रपति , 
उपलब्धियो और पेंशन अधिनियम , 1951 के उपबन्धों के अधीम 
हकदार है ; और 

( च ) भारत में कहीं भी , अपने पति पत्नी के साथ वायुयान द्वारा 
प्रशासनिक श्रेणी द्वारा या रेल द्वारा उच्चतम श्रेणी में , यात्रा करने का , 
हफदार होगा । 


1951 1 30 
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मृत उपराष्जपति 3. ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए , जो इस निमित्त बमाए जाएं , 
के कटुम्ब को किसी ऐसे व्यक्ति की , जो उपराष्ट्रपति का पद धारण किए हुए है, मत्यु हो 
चिकित्सीय जाने पर उसकी पत्नी या पति अपने शेष जीवनकाल में मुफ्त चिकित्सीय परि 
प्रसुविधाएं । चर्या और उपचार का हकदार होगा । 


पेंशन का मारस 4. इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई राशि भारत की संचित निधि पर 
की संचित निधि भारित होगी । 
पर मारित होना । 


नियम बनाने की 
शस्ति । 


5. ( 1 ) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने 
के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी । 


( 2 ) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक 
नियम , बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह 
सत्र में हो , कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक 
सत्र में अथवा दो या अधिक प्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र 
के या पूर्वोक्त प्रानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों 
सदन उस नियम में कोई परिवतन करने के लिए सहमत हो जाएं , तो तत्पश्चात 
वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसाम के पूर्व दोनों 
सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जामा चाहिए , तो तत्पश्चात् वह 
निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से 
उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 


अमुमान 1क ] 
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डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
( महापत्तनों को लागू न होना ) 

अधिनियम , 1997 


( 1997 का अधिनियम संख्यांक 31 ) 


[ 18 अगस्त , 1997 ] 


डॉक फर्मकार (नियोजन का विनियमन ) अधिनियम , 1948 के 
महापसल प्रयासों के ऑफ फर्मकारों को लागू न होने 
फा और उससे संसश्त या उसके आनुषंगिक 
विषयों का उपबंध 

करने के लिए 
प्रधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह 
अधिनियमित हो : - - 


____ 1. ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम डॉक कर्मकार (नियोजन का 
विनियमन ) ( महापत्तनों को लागू न होना ) अधिनियम , 1997 है । 


संक्षिप्त माम मौर 
प्रारम्भ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में 
मधिसूचना द्वारा , नियत करें । 


2 . इस अधिनियम में जब तक कि संवर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , - - 


परिभाषाएं । 


( क ) किसी महापसन के संबंध में "नियत दिन " से उस महापत्तन 
के लिए धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है ; 


( ख ) “बोर्ड " का वही अर्थ है जो महापत्तन न्यास अधिनियम , 
1963 में है : 


1963 का 38 


1948 का 


9 


( ग ) “डॉक श्रम बोर्ड " से डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
अधिनियम , 1948 की धारा 5क के अधीन स्थापित लोक श्रम बोर्ड अभि 
प्रेत है ; 

( घ ) “ महापत्तन " का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम 
1908 में है । 


1908 का 15 


1947 का 14 


1948 फा 


3. केन्द्रीय सरकार, किसी महापत्तन के डाक श्रम बोर्ड और उसके डॉक कर्मकार 
कर्मकारों और उस महापत्तन के प्रबंध मंडल के बीच प्रौद्योगिक विवाद अधि- (नियोजन का 
नियम , 1947 के उपबंधों के अनुसार समझौता हो जाने के पश्चात् राजपत्र विनियमन ) 
में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उॉक कर्मकार (नियोजन का अधिनियम , 1948 
विनियमन ) अधिनियम , 1948 के उपबंध उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख के उपबंधों का 
से उस महापत्तन के संबंध में प्रभावहीन हो जाएंगे । 

महापत्तनों को लागू 

न होना । 
4 . ( 1 ) किसी महापत्तन के संबंध में नियत दिन को : - - 

डॉक श्रम बोर्ड 

मादि की मास्तियों 
( क ) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड में निहित सभी और दायित्वों का 
संपत्ति , मास्तियां और निधियां बोर्ड में निहित हो जाएंगी ; 

बोर्ड को अंतरण । 
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( ख ) ऑकः श्रम बोर्ड के लिए या उसके प्रयोजनों के संबंध में ऐसे 
पिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड द्वारा , उसके साथ या उसके लिए उपगत 
सभी ऋण , बाध्यताएं और दायित्व की गई सभी संविदाएं मौर किए जाने 
के लिए वचनबद्ध सभी मामले और बातें बोर्ड , द्वारा, उसके साथ या उसके 
लिए उपगत , की गई या किए जाने के लिए वचनबर समझी जाएगी ; 


( ग ) ऐसे दिन के ठीक पूर्व डॉक श्रम बोर्ड को देय सभी धनराशियों 
बोर्ड को देय समझी जाएगी । 


( घ ) डॉक श्रम बोर्ड के संबंध में किसी मामले के लिए , ऐसे दिन 
के ठीक पूर्व , डॉक श्रम बोड द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित किए गए सभी 
वाद और अन्य विधिक फायवाहियां बोर्ड द्वारा या उसके विरुद्ध चालू 
रखी जा सकेंगी । 


( ) डोक श्रम बोर्ड के अधीन सेवारत प्रत्येक कर्मचारी मौर 
कर्मकार बोड के अधीन पद या सेवा उन्हीं निबंधनों और शती पर धारण 
करेगा , जो किसी भी प्रकार से उनसे कम अनुकूल नहीं है, जो उसे प्राह्म 
होती यदि उसकी सेवामों का बोर को प्रतरण नहीं होता , और तब तक 
वह ऐसा करता रहेगा जब तक बोड में उसका नियोजन सम्यक रूप से 
समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक उसकी पदावधि , पारिश्रमिक या 
सेवा के निबंधनों और शो में बोड द्वारा सम्यक रूप से परिवसम नहीं कर 
दिया जाता है । 


1947 का 14 


( 2 ) प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य 
विधि में किसी बात के होते हुए भी , इस धारा के अधीन किसी कमचारी की 
सेवाभों . का बोड. को अंतरण ऐसे कमचारी को उस अधिनियम या किसी अन्य 
विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा. मौर कोई . एसा दावा 
किसी न्यायालय , प्रधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा । 
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इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 

( संशोधन ) अधिनियम , 1997 

( 1997 का अभिनि म संक- क 32 ) 


[ 29 अगस्त , 1997 ] 
हदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 
मधिनियम , 1985 का संशोधन 

करने के लिए 
भधिनियम 


भारत गणराज्य के अड़तालीसमें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में 
यह अधिनियमित हो :--- 


___ 1 . ( 1 ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त 
विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम , 1997 है । 


संलिप्त नाम 
मार प्रारंभ । 


( 2 ) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में 
अधिसूचना द्वारा , नियत करे । 


1985 का 502 . इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम , 1986 की धारा ३ का 

(जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है ) धारा 3 की उपधारा संशोधन । । 
( 2 ) के अन्त में , निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा , अर्थात् : 


"परत विश्वविद्यालय , कुलाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से , भारत के बाहर 
भी अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा । " । 


3. मूल अधिनियम की धारा 6 में , " अधिकारिता संपूर्ण भारत पर होगी 
शाम्दों के स्थान पर " मधिकारिता संपूर्ण भारत पर और भारत के माहर के 
सम्पयन केन्द्रों पर होगी " गाद रखे जाएंगे । 


धारा 6 का 
संबोधन । । 


रघबीर सिंह 
सचिव , भात सरकार । 


